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 क  dene  तथा  अजायबघर  के  न्क्ासधारियों  के  प्रति

 लोक  a > ध  निधियों  के  बीच  एक  सम्मेलन  हुआ  ar

 कि तथा  उन्होंने  यह  निश्चय  किया  था

 भारतीय  भूतत्वीय  परिमाप  की  तथा  अरन्य ६  १९५४

 et  ee
 विभागों  की  शीघ्र  ही  आग  पकड  लेनें  वालीं

 वस्तुओं  को  रखने  के  सिए  अपन  सिद्ध
 सभा  नाठ  बजे  समवेत  हुई  इमारत  बनाई  जाए  ।  जहां  तक  इस  इमारत

 [emt  महोदय  पीठासीन  को  बनाने  का  seq  है  कुछ  प्रगति  हों

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  चकी हैं  |

 कलकत्ता  अजायब  घर
 सरदार  हुक्म  सिह  :  इस  कांयं  के  लिए

 *
 २२७४.  सरदार  ga  fag  क्यां  दै  NUGNE न्यारा |  रुपए  की  जो  व्यवस्था  की  गई  थी

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  SaqT  से  गत  वर्ष  कितनी  राशि  व्यय  की

 कि  क्या  कलकत्ते  के  अजायबघर  के  लिए  जा  सकी थी  ?

 कोई  अतिरिक्त  इमारत  बनाई  गई  है  ।

 डा०  एम०  एस०  दास  :  इस  अग्नि
 शिक्षा  मंत्री  के  समा सचिव

 fe  इमारत  को  बनाने  के  लिए  चालू  वो
 म०

 एम०  :  जी  नहीं  |
 में  १०  लाख  रुपये  को  व्यवस्था  की  गई

 a सरदार  हुक्म  सिंह  :  पिछली  at
 a  |

 वार्षिक  रिपोर्टो  से  पता  लगता  है  कि

 वहीं  कठिनाई  बराबर  अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य

 तथा  स्थान  की  कमी  होने  के  कारण  जानना  चाहते  हैं  कि  गत  वर्ष  कितनी  राशि

 स्प्रिटਂ  में  रखी  गई  बस्तुएं  भी  तंग  स्थानों  व्यय  की  गई  थी  |

 में  पड़ी  हुई  जब  ९  लाख  रुपए  की

 व्यवस्था  कर  गई  थी  तो  फिर  इस
 डा०  एस०  एस०  दास  :  योजना  को

 कभी  कार्यान्वित  करना  आरम्भ  नहीं  किया
 इमारत  के  बनाने  में  क्या  कठिनाई  थी  ?

 गया  इसलिए  गत्  वर्ष  कोई  राशि
 डा०  एस०  एस०  दास  यह  सच  है

 कि  उचित  शर  पर्याप्त  स्थान  की  कभी

 व्यय  नहीं की  गई  थी  ।

 कलकत्ता  अजायबघर  के  लिए  एक  समस्या  सरदार  हुक्म  fag:  जब  स्प्रिट  में

 बनी  रही  है  तथा  प्राधिकारियों  ने  इसे  हल  रखी  हुई  वस्तुओं  को  आ्राजकल  तंग  स्थानों

 करने  के  सम्बन्ध  *
 में  कदम  उठाए  हैं  ।  में  रखा  जाता  है  तो  सावधानी  के  लिए  क्या

 केन्द्रीय  पश्चिमी  बंगाल  सरकार
 *

 कार्यवाही  की  जाती  ?

 140  PSD
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 डा०  एम०  एम०  दास  जब  कभी  भी  गृह-काय  उपमंत्री

 यह  मालूम  पड़ता  कि  झाग  लग  जाने  जी  हो

 की  सम्भावना  है  तो  अतिरिक्त  रूप  से
 १९५४  में  आवागमन  के  साधनों

 घानी  से  काम  लिया  जाता  है  ।  लेकिन
 में  सुधार  करने  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित

 सबसे  प्रभावी  wt  उपयुक्त  चीज  इस
 प्रस्ताव  हैं  ।

 इमारत  को  बनाना  होगा  ।

 (१)  यह  सुझाव  हूँ  कि  जब  कभी  भी

 सेठ  गोविन्द दास  :  क्या  दिल्ली  में  इमारती  लकड़ी  सरकारी  अधिकृत

 एक  अजायबघर  बनाने  at  विचार  है  शौर  एस०  एस०
 की  सायं  से

 कलकत्ता  अजायबघर  से  दिल्ली
 अधिक  हो  at  wager  लाइन्स  के  जहाज

 धर  में  कोई  वस्तुएं  लाने  की
 योजना

 किराये  पर  ले  लिये  जायें  ।

 हे  ?

 (२)  भ्न्तरद्वीप  आवागमन  के  लिये

 डा०  एम०  एम०  दास
 :

 जहां  तक  एक  छोटा  सा  जहाज  खरीदने  का  विचार

 राष्ट्रीय  अजायबघर  के  लिए  इमारत  है  ।  उपयुक्त  जहाज  ढूढने  के  सम्बन्ध

 =
 का  सम्बन्ध  एसा  एक  प्रस्ताव  ट  |  में  प्रयास  किया जा  रहा  है

 ।

 लेकिन  जहां  तक  कलकत्ता  अ्रजायबघर  से

 (२)  कलकत्ते  से  भ्रण्डमान  को  यात्री

 वस्तुएं  लाने  का  सम्बन्ध  मुझे  ऐसीਂ  ले  जानें  कौर  लाने  के  सम्बन्ध  में  बजे नम सस

 किसी  योजना  का  ज्ञान  नहीं  है
 ।

 पी०  ato  र  एन्ड  कम्पनी

 अण्डमान तथा  निकोबार  अण्डमान  जंगलो  पट्टेदार  )  को

 अपने  जहाज  चलाने  मंजूरी  देने
 क

 Roy  श्री  एस०  सी०  सामन्त  क o

 का  सुझाव  विचाराधीन  है  जब  कि  उसे
 बया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क
 अन्दमान  से  एस०  एस०  और

 करेंगे  कै
 एस०  एस०  द्वारा  डाक  लाने

 १९५३  में  ्रण्डटमान  तथा
 ले  जाने

 की  मजूरी  पहले  ही  दी  जा  चुकी

 बार दो पों  सिखाने  जाने  के  साधनों  में  ह्

 सुधार  है  (४)  eared  stat  शिपिंग  कारपोरेशन

 १९५४  में  आवागमन
 के

 साधनों  से  कहा  जा  रहा है  कि  वह  ईस  वात

 में  अग्रेतर  सूधार  करने
 के  कया  प्रस्ताव  पर  तैयार  हो  जाये  कि  जब  वह  अपनी

 हें
 मद्रास  सिंगापुर  सर्विस  आरम्भ  करें  तो

 दो  महीने में  एक  बार  उसका  जहाज  पोटी

 हवाई  अड्ड  बनाने  के  लिए
 ब्लेयर  में  भी  जाय  ।  यदि यह  बात  मान  ली

 उपयुक्त  स्थान  ढूढने  के  सम्बन्ध  में  क्या
 सरकार  अपने  श्रीमती

 कोई  प्रयास  किया  गया  है  ;
 जाती  तो

 जहाज  एस०  एस०  को  कलकते

 क्या  सरकार  विचार  शौर  पोट  ब्लेयर  के  बीच  अधिक  बार

 यात्रियों  और  सामान  के  लिए  जहाजों  की  चला  सकेंगी  |

 संख्या  बढ़ाने  का  है  ;  तथा
 अण्डमान  मों  हवाई  अड्डे  के

 यदि  तो  कितने  at  कद  ?  लिये  उपयुक्त  स्थान  ढूढने  काਂ  प्रयास  अब
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 श्री  दातार :  मेरा
 a
 तक  असफल  रहा  है  ।  लेकिन  खोज  जारी  भी  यहीं  विचार

 ह्  é  लेकिन  हो  सकता  है  में  ठीक  न

 तथा  भाग  के  होऊं |

 उत्तर  में  दिये  गये  उपयुक्त  प्रस्तावों  को  श्री  भागवत  झा  आजाद  :  उत्तरी

 घ्यान  में  रखते  इस  समय  सरकार  मध्य  अ्रण्डमानਂ  तथा  दक्षिणी  नों

 का  किसी  ak  जहाज  को  अधिकृत  करने  अण्डमानों  के  बीच  प्रति  पखवारे  म  केवल

 का  विचार नहीं  है  ।  एक  जहाज  चलता  है  |  इस  बात  को

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  क्या  यह
 ध्यान  में  रखते  हुए  में  जानना  चाहता

 सच  नहीं ह  कि  पिछले  कई  वर्षों  से  हूं  कि  अन्तर  द्वीप  आवागमन  के  साधनों

 में  वृद्धि  करने  के  उपाय  किय  गये सरकार  दो  जहाजों  कौर  कभी  एक  जहाज  की

 अधिकृत  करती  रही है  ।  अब  तक  सरकार
 हें  जिससे  जनता  को  safer

 हो ? ने  इस  पर  कितना  धनਂ  व्यय  किंया  हैं

 तथा  क्या  उसका  विचार  अपना  स्वयं  का
 श्री  दातार  सरकार  इस  बात  से

 एक  जहाज  बनाने  का  है  ?  भली  भांति  परिचित  ह  कि  अन्तर द्वीप

 श्री  दातार :  सरकार  का  विचार एक  आवागमन  के  साक्ष्यों  के  कारण  लोगों

 छोटा  जहाज  खरीदने  का  हँ  शौर  इस  कायें  को  कितनी  असुविधा  उठानी  पड़ती  है  ॥

 के  लिये  CENO YY  के  बजट  में  ५  लाख  इसी  काय  के  लिये  एक  छोटा

 रुपये  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  खरीदा  रहा  है  तथा  इसके  लिये

 श्री  एस०  ato  सामन्त  क्या  यहँ
 ५  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  कर  दी  गई

 सच  नहीं  कि  क्योंकि  जहाज  अधिकृत  छह

 किये  जा  रहे  हैं  और  दरें
 केन्द्रीय  सरकार  छात्रवृत्ति

 बढाई  जा  सामन ?  *
 RRC  श्री  एन०  बी०  चौधरी :

 श्र  यात्री  किराया  भी  बढा  दिया  गयाਂ
 a

 ह
 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  भारत  सरकार  की

 श्री  दातार  :  जहां  तक  सरकार  FT  अन्तर्देशीय  छात्रवृत्ति  योजना  के  अन्तर्गत

 सम्बन्ध  है  हम  लाभ  ही  में  हम  भ्रनुसूचित  अनुसूचित  आदिम जातियों

 जहाज  के  मालिकों  को  जो  कछ  देते  हैं  तथा  पिछड़े  हुए  वर्गों  कों  भारत

 उनसे  वसूल कर  लेते  में  पोस्ट-मेट्रीकुलेशन  अध्ययन  के  लिये

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  को  जाने  वाली  विद्यार्थियों

 वास्तविक  set  यह  कि  बया  सामान  के  किसी  भी  वर्ष  में  असफल  रहने  फर

 are  यात्रियों  के  किराये  बढ़ा  दिये  गये  रोक  दी  जाती  हें  ?

 श्री  दातार
 :  कछ  सीमा  तक  बढ़  गये  पाने  वाले

 हैं  me  इसीलिये  हम  ने  भी  दरें  बढ़ा  विद्याथियों  के  परीक्षा  फलों  के  सम्बन्ध

 में  कोई  विद्वेष  नियम  बनाये  गये  है
 ?

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  बया  यह  सच
 क्या  अनुसूचित  जातियों  और

 नहीं  है  कि  १५  श्रीमती  तक  वृद्धि  हुई  श्रादिमजातियों  के  साथ  कोई  रियायत

 हैग  की mg  है  ?
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 हनन
 दिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव  एम०

 fz
 t  कितने  विद्यार्थी था छह  को  रुपय  भेजा  गया

 एम०  जी  हां
 |  हें  और  किनते  लोगों  का  रुपया  बैंकों  को

 केवल  डाक्टरी  और  इंजीनियरिंग  के  गलत e  इन्फॉरमेशन  देने  की  वजह  लौट

 चिद्यथियों  को  छोड़  कर  जो  इन  विषयों  आया  है  !

 में  पहली  बार  ५.  प्रतिशत  नम्बरों  से

 अधिक  से  असफल
 डा०  एम०  एम०  दास  :  इस  समय

 मेरे

 a
 नहीं

 a  |
 पास  विस्तृत  सूचना  नहीं हे  ।

 जी  art
 संगीत  और  नृत्य के  सम्बन्ध  में  पाठ्य

 जी  नहीं  ।  छात्रवृत्तियों  को  पुस्तकें

 आगे  के  लिये  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  २२७९.  श्री  संगण्णा  :  दिक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे सिद्धान्त  गये  हें  वे

 सरकार  न

 आदिम  जातियों  तथा  अन्य  पिछड़े  हुए  संगीत  नाटक  अकादमी  से  संगीत  और
 वर्गों  के  उम्मीदवारों  के  लिये  एक  से

 नृत्य  के  सम्बन्ध  में  प्राचीन  qTSa-

 पुस्तकें  प्रकाशित  करने  के  लिये  अनुदान

 at  एन०  ato  चौधरी :  क्या  ऐसे  की  प्रार्थना  की  तथा

 विद्यार्थियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  रियायत
 यदि  तो  क्या  परिणाम

 की  जती  विशेष कारणों  वश
 निकला  !

 परीक्षा  में  नहीं  बेठ  wa  जसे

 बीमारी ?  दिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव

 डा०  दास  एम०  एम०  :  ऐसा  समझा  जाता
 एस०  एम०  जी

 प्रावधान  हैं  |  यदि  उस  संस्था  का  है  कि  अभी  तक  एसी  कोई  प्रार्थना

 अध्यक्ष  जिसमें  विद्यार्थी  पढ़  रहा
 अकादमी  तक  नहीं  पहुंची है  ।

 यह  सिफारिश  करे  कि  वह  किसी  बीमारी
 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 में  फंसा  हुमा  और
 इस  बात का

 डाक्टरी  प्रमाण  ca  भी  उपरि  त  किया
 श्री  संगण्णा  :

 अनुदानो ंके
 लिये  प्रार्थना

 पत्र  किस  के  पास  जाते  हैं-संगीत  नाटक जाये  तो
 छात्र  वृत्ति  at  के  लिये  बढ़ाई

 जा  सकती है  ।
 अकादमी  राज्य  सरकारों  के  पास  ?

 ato  चौधरी  : st  एन०  ऐसे  डा०  एम०  एम०  दास  :  राज्य  सरकारों

 विद्याथियों  की  प्रतिशतता  कितनी  हैं  काਂ  इससे  कोई  सम्बन्ध  नही  है  ।  संगीत

 जिनके  बारे  में  ऐसा  करना  आवश्यक  हो  नाटक  अकादमी  एक  स्वायत्त  संस्था  और

 गया हूं  ?
 वह  केन्द्रीय  सरकार  से  परामर्श  किये  बिना

 डा०  एस०  एम०  दास  इस  समय  भी
 अनुदान

 दे  देती  है  ।

 मेरे
 लिये  यह  आँकड़े  बतलाना  सम्भव  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य

 है  ty  at  sat  ह  कि  प्रार्थना  पत्र  किसके  पास

 श्री  गणपति  रास  ध +  व्या  माननीय  जाते  सरकारें  के  पास  या  संगीत

 मंत्री  बतला  सकते  हें  कि  ait  तक  नाटक  अकादमी  के
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 डा०  एस०  एम०  दास :  संगीत  नाटक  श्री
 रघुनाथ सिंह  :

 क्या  हम  जान

 अकादमी  द्वारा  प्रार्थना  पत्र  प्राप्त  किये  सकते  हें  कि  इस  में  लोर्गट  रेट  आफ

 जाते  हैं  |  इंट्रेस  बया  हूं  ?

 श्री  इस  कार्य  के  लिये  नया  डा०  काटजू  इंट्रस्ट  क्या  में  समझा

 अन्य  राज्यों  को  भी  ऐसे  शभ्रनुदान  दिये  नही ं?

 गये  हैं
 ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  ब्याज

 डा०  एम०  एम०  दास  :  जी  १९५३-  डा०  भिन्न  भिन्न  मदों  पर

 uy  के  पन  में  संगीत  नाटक
 यह  ३  से

 ४  प्रतिशत  तक  है  ।

 अ्रका' दमी  द्वारा  विभिन्न  राज्यों की  विभिन्न
 श्री  रघुनाथ  सिह  क्या  हम  जान

 संस्थाओं  को  कुछ  gk ,a00  रुपये  .  दिये
 सकते  हें  कि  सिल्क  इंडस्ट्री  की  उन्नति

 गये थे  ।  के  वास्ते  इस  में  और  कुछ  रुपया  उन

 श्री  संगण्णा  :  उन  संस्थाओं  के  नाम  को  दिया  गया है  ?

 क्या हू
 ?

 डा०  at  पास  इस  वक्त

 अध्यक्ष  मेरे  विचार  में  हमें  तफसील  नहीं है  ।

 इस  समय  इन  विस्तार  की  बातों  में  जाने
 श्री  एस०  एन०  दास  क्या  सरकार

 की  आवश्यकता  नहीं  है  को  विदित  है  कि  अब  तक  गये

 काश्मीर को  सहायता  ऋण  में  से  कितना  व्यय  हुआ

 डा०  काटजू  ये  रानियां  गत  आठ २२८०.  शी  रघुनाथ  सिह  बया
 oN
 करेंगे  वर्षों  में  दी  गई

 pry
 2  अर  मेरा  विचार राज्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा

 हूं  कि  इस  में  से  बहुत  व्य  हो  चुका है  ।
 सरकार  ने  काश्मीर  को  सहायता

 तथा  ऋण  के  रूप  मं  कितनी  राशि  दी  श्री  भागवत  झा  आजाद  :  क्या  लग भरा

 और  २०  करोड़  की  जो  राशि  दी  गई  है  वह >

 किसी  विशेष  कलानिधि  से  सम्बधित  है इस  में  से  कितनी  राशि  विकास

 योजनाओं  के  लिये  दी  गई  है  ?  और  क्या  इस  के  भ्र ति रिक्त  और  राशियों

 भी  दी  गई गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री
 ०
 काटजू )

 और  काश्मीर  सरकार  को  डा०  जम्मू  और  कापिर

 ८,६३,०५,०००  रुपये  की  राशि  का  ऋण  सरकार  को  और  कोई  राशि  नहीं  दी

 व्याज  पर  दिया  गया हैं  और  ६,३  S.4oO 0090  जाती  हैँ  ।

 रुपये  की  राशि  की  सहायताਂ  के

 अधीन  दी  गई  है  ।  इस  के  अतिरिक्त
 सैनिकों की  पेन्शन

 भग  ३२४  लाख  रुपये  की  रिकी  art
 *  RRXLQ  श्री  रण दमन  सिंह  क्यां

 R842  TH  सडक  के  रक्षा  मंत्री  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उस  भाग  पर  व्यय  की  गई  है  जो  राज्य  विन्ध्य  प्रदेश  के  कितने  ऐसे

 के  क्षेत्र  में  आता  है  ।  निक  तथा  अफ़सर  हैं  जो  १९५०  में  सेना

 २३३.८०  लाख  रुपये  की  राशि  से  रिटायर  हो  गए  थे  और  जिनहें  अभी

 विकास  योजनाओं  के  सम्बंध में  दी  गई  है  ।  तंक  पेन्शन  या  उपदान  eft  मिला  है  ?
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 इस  में  देरी  के  क्या  कारण  श्री  रणदमन  सिह  में  चूंकि  अंग्रेजी

 ै  ;:  नहीं  इस  लिए  मंत्री  महोदय  मुझें

 अपने  उत्तर  को  हिन्दी  में  समझाने  की
 ar.  सरकार  ने

 इन
 लोगों  को

 कृपा  करें  ।
 पेन्शन  के  साथ  कोई  महंगाई  भत्ता  देने

 का  नियम  किया  है  ;  अध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय सदस्य  को

 (7)  यदि  तो  यह  कब  से  दिया  उत्तर  समाप्त  होने  तक  प्रतीक्षा  करनी

 चाहिये  थी  क्याਂ  मंत्री  हिन्दी  में  उत्तर  दे जाने  लगेगा  ;  और

 रिटायर क्या  १९५०  से  पहले

 होने  वाले  कर्मचारियों  को  भीਂ  महंगाई  सरदार  मजीठिया :  इस  का  पूर्ण

 भत्ता  दिया  जायेगा  ?  अनुवाद  देना  कठिन  परन्तु  में  प्रयास

 करूंगा ।
 रक्षा  उपमंत्री  :

 ऐसे  ९३०  दावों  में  से  पदाधिकारियों
 ९३०  क्लैम्स में से में  से  १३  आफिससं

 के  १३  निवासी  वेतन  उपदान के  दावे  और
 के  पेंशनਂ  और  प्रचुएटी  क्लेयर  हैं  और  दस

 अंडर  रैक्स  के  हैं  जो  अभी  बाकी  हू अन्य  पदों के  १०  निवृत्ति  वेतन  उपदान

 के  दावे  बाकी  (@)  ष् क्लेम्स्  इसलिये  संदिल  नहीं  हो

 इन  दावों  का  निबटारा  कई  कारणों
 सके  क्योंकि  उनका  एवरेज पे  स्टेटमेंट  जो  कि

 उनके  पिछले  रेंक के  बारे  में था  वह  अभी
 से  नहीं  हो

 सका  जसे  मूल पद  के  बन

 सम्बन्धी  औसत  वेतन  का  विवरण  का  न
 तक  हमारे  पास  नहीं  पहुंचा  उनके

 सर्विस  डाक्यूमेंट्स  हमारे  पास  नहीं  पहुंचे  थे
 सेवा  सम्बन्धी  प्रलेख  पूरा  न

 और  कइयों  की  पुरानी  जो  सर्विस  उसके
 और  पहली  की  गणना  प्राप्त  न

 इत्यादि  ।
 बारे  में  भी  मालूम  नहीं  करो  |

 और  विन्ध्य प्रदेश  के  बनने

 (7)  विंध्य  प्रदेश  बनने  के  पन्ना
 से  पहले  var  प्र  दतिया  में  पेरिस

 और  दतिया  राज्यों  में  सेवा  निवृत्त  कर्मचारियों
 को  जो  डियरनेस  अलाउंस  fear  जाता

 को  महंगाई  भत्ता  नहीं  दिया  जाता  था  ।  इन
 वहू  उनको  दिया  जाता  विन्ध्य प्रदेश

 तीन  राज्यों के  सेवाਂ  निवृत्त  सैनिकों का  भत्ता

 जारी  रखने  के  लिए  सरकारी  ७  जारी

 की  दूसरी  जो  और  स्टेट्स है  उनमें  भी

 पेरिस  को  डियरनैस  अलाउंस  देने  के  बारे

 किये  गये  हें  विजय  प्रदेश  के  भ्रमण  राज्यों  के

 में  देखभाल हो  रही  है  ।  पन्ना  और

 सेवा  निवृत्त  सैनिकों
 को  यह  रियायत  देने  के

 दतिया  में  पेंशन  को  डियरनैस  अलाउंस

 अरन  पर  विचार किया  जा  रहा  जारी  रखने  के  बारे  में  श्रेडेड  दे  दिया

 भूतपूर्व  पन्ना  और  दतिया  गया है  ।  मगर  उनकी  जांच  पड़ताल  arise

 राज्यों  के  सेवा  निवृत्त  सैनिकों  के  मामले  sae  ने  करनी  उसके  पूरा  होने

 में  ज्यों  ही  लेखा  परीक्षा  पदाधिकारी  के  बाद  उनको  वह  अलाउंस  मिलनाਂ  शुरू

 नवीनतम  आदेशों  के  अधीन  भत्ते  के  दाव  हो  जायेगा ।

 स्वीकार  जायेंगे  त्यों ही  देनगियां  जी  हाँ

 आरम्भ  हो  जायेंगी ।
 श्री  रणदमन  सिंह  :

 वहां  पर  इसके

 %)  are  बारें  में  कई  दफा  जिक्र  किया  गया  तो  कहां
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 जाता  है  कि  सन् ५०  से  पहले  जो  रिटायर  अध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  विधय

 हुए  हैं  उनको  same  भत्ता  नहीं  प्रदेश  का  सम्बन्ध है  ?

 पहले  जब  देशी  राज्यों  को  शासनकाल  था  श्री  गाडगिल  :  में  विजय  प्रदेश  की  नहीं

 उस  वक्त  पुराने  पेंशन सं  क्रमशः  ९,  १०  औंर  वरन  अन्य  राज्यों  की  बात  कह  रहा

 ११  रुपये  तक  मंहगाई  भत्ता  पाते  थे  तो  तब
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  काਂ  सम्बन्ध

 जब  वे  केन्द्रीय  शासन  में  आगये  हें  तो
 केवल  विजय  प्रदेश से

 उनको  मंहगाई  भत्ता  क्यों  न  मिले  ?
 सरदार  सजीठिपया  :  कोई  बात  नहीं

 सरदार  मजीठिया  :  जो  १९५०  से  पहले  में  इस  प्रशन  का  बिना  तैयारी  के  उत्तर

 रिटायर  हुए  हूं  उनके  साथ  वही  सलूक  किया
 देता  कठिनाईयां  एक  सी  थ  कभी  तो

 जायेगा  जो  कि  सिविलियन  के  साथ  किया

 जाता  जिस  कंडीशन  के  साथ  उनको

 अभिलेख  उपलब्ध  नहीं  होते  क्योंकि

 विभाजन  पश्चात  पश्चिमी  पाकिस्तान  के

 दिया  जाता  उसी  कंडीशन  के  साथ  उनको

 भी  दिया  जायेगा  ।
 मूल  निवासी  आये  थे  ate

 उन
 के

 लेख
 नहीं  दिये

 गये  उन  के  कटक-दल  वहाँ  थे

 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  :  अपने  अपने  और  कुछ  मामलों  में  युद्ध  के  कारण

 उत्तर  में  बतलाया  कि  इन  लोगो  के  ७५  उन  के  dat  अभिलेख  तैयार  नहीं  हुए
 में  इसलिये  देरी  होरही  है  क्योंकि  आपके  ये  सब  कठिनाईयां  gate  उन्हें  सेवा-निवृत्ति
 पास  उनके  सर्विस  डाक्यूमेंट्स  या  और  जो

 वेतन  देने  से  qt  पत्रों
 को

 पूरी  जांच
 चीजें  आपने  उनके  न  आने  के

 करनी
 कारण  इन  लोगों  के  क्लेयर  नहीं  मिल

 श्री  गाडगिल  :  इस  बीच  में  लोग  मर
 रहे

 तो
 मैं  पूछना  चाहता हूं  कि  दूसरों

 भी  गये  हैं  ।
 की  गैर  जवाबदेही  की  उन्हें  क्यों  सजा  मिल

 पंजाब के  लिए  ऋण
 रहीं

 सरदार  मजीठिया  :  उनकीਂ  जवाबदेही

 *
 ck lA  श्री  डी०  ato  दार्मा

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 के  लिये  स्टेट्स  गवर्नमेंट  से  पूछा  जा  रहा

 और  जब  उनसे  जवाब  ्य आजायगा  तो  wa  तक  चंडीगढ़  में  राजधानी

 उन्हें  मिल  जायेगा  ।  की  रचना  के  लिए  पंजाब  सरकार  को

 कितनी  राशि  का  ऋण  दिया  गया

 श्री  गाडगिल :  क्या  यह  सच  नहीं है
 कि  रक्षा  सेवाओं  के  जो  व्यक्ति  सेवा-निवृत्त

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य

 सरकार  को  श्र  राशि  बने  का  विचार
 होगया  उनके  सेवा-निवृत्त  वेतन

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  कान्ती  ।  क्योंकि
 श्र

 माननीय  सदस्य  का  मुख  अध्यक्ष  की  ओर  यदि  wat  है  तो  कितनी  ?

 नहीं इस  लिए  अध्यक्ष  नहीं  सुन  सके  ।  उन्हें  वित्त  मंत्री
 के  सभा  सचिव  ato

 अध्यक्ष  सम्बोधित  करनाਂ  चाहिये  ।  आर ०  ७५  लाख  रुपये

 श्री  गाडगिल  :  क्या  यह  सच  है  कि  तथा  १९५४-५५  में  दी

 बहुत  से  व्यक्ति  सेवा-निवृत्त  हो  गये  हें  कौर  जाने  वाली  राशि  का  अभी  निर्णय  नहीं

 वर्षों  से  उन  के  सेवा-निवृत्ति
 के

 पत्र  तैयार  हुआ  तो  भी  पंजाब  सरकार  ने  राजधानी

 नहीं
 परियोजना  के  ए (|  १६८  लाख  रुपय ेके  ऋण  की
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 भांग  की  11 र  जा  चड़ ि  डी इस  पर  feat
 किया  नियत

 क

 घर  बनाना  चाहते  ह
 ?

 at  डो ०
 ato  जो  ऋण

 a

 श्री  बी०  आर०  भगत  जह  तक
 उन्होंन  मांगा  है  te  कब  तक  दिया

 का
 जायेगा  कौर  क्या  यह

 का

 राजधानी
 पुनर्वास  के  लिए  मकानों  की  रचने

 सम्बन्ध  राज्य  सरकार  ने  और
 गे  रचना  के  लिए  पर्याप्त ह  मकानों  की  रचना  के  लिए  ्  ल

 श्री  ato
 यह  ऋण  रुपय के  ऋण  की  एक  अलग  प्रथा

 चाल  a  के  लिए  मांगा  गया  ह  और  भ  इस  ऋण  पर  विचार  किय

 गया  था  |
 ' योजना  आयोग  इस  पर  विचार  कर  रहा  यह

 है  ।  मरा  विचार  कि  शीघ्र  ही  इस  परियोजना  का  भाग  नहीं  श्र

 मास  में  इस  का  एक  नई  योजना  थी  जिस  का  योजन

 व

 अन्तिम  fara  हो

 जाएगा  ।  इस  सम्बन्ध  मे  कि  यह  कहां  तक
 ~

 उपबंध  नहीं  योजना  आयोग

 पर्याप्त  योजना  कॉल  में  राजधानी  इस  ना  मंजूर कर  दिया  ह  ।

 परियोजना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने
 श्री  डी०  ato  फार्मा  ऋण

 जिस ऋण  का  किया  वह
 क  में  @  कितनी  राशि  पर  विश्व

 ३  करोड़  रुपया  जिस  म॑  से  ७५  लाख
 विद्यालय  के  नीय

 ह  |  पया गत  a  भ्रमित  Pu R—Uv  में

 किया  गया था  ।  इस म  स  की

 बकाया  २  २५  करोड़  रुपया  रह  जाता  भगत  इस  बात

 जिस में  से  १६८  लाख  रुपये  की  का  T  करना

 क
 xi  श  के  सम्बन्ध में  इस  समय  विचार

 राज्य

 ह
 पा

 जा  रहा  है  ।  बकाया  शव  योजना
 फसलों  को  वित्तीय-सहायता  क् लिए  रहेगा  ।  इस  प्रकार  यह

 प्त  हू  और  इसका  क्रम  aaa  ठीक
 *२२८५.  को  वनभूमि  मिश्र  :  क्या

 वित्त  मंत्री यह  बताने  कपा  करेंगे

 कि  भारत  के  रक्षित  बेक  ने  १९१४  ३ में
 _  श्री

 डी०  सी०  यह  सच

 है
 कि  राजधानी  की  रचना  की  गति  फसलों  की '  वित्तीय  सहायता  लिए

 इतनी  नहीं  जितनी  होनी  क्योंकि  राज्य  सहकारी  बेबो  को  कितनी र

 द्ग  समय  पर  मंजर  नहीं  किये  ae?

 Tq ?
 उपमंत्री  ए

 श्री  ato  आर०  भगत  नहीं  १  जुलाई  FEXR  अरर  ४  मार्च

 नशॉमान् ॥  ऋणों  al  मंजरी  समय  पर  Reuy  के  बीच  भारत  रक्षित  ब

 गई  हे  अरर  जहां  तक
 गत  वर्ष  को

 ऋतु  सम्बन्धी  कृषि  कायों  ax  फ

 घ  है  उनका  प्रयोग  किया  जा  चका
 को  बिक्री  विभिन्न  राज्य

 द  सहकारी  बैंकों  को  UEW.E0  लाख

 sit डी०
 सी०  शर्मा

 :  से  उस

 द

 लता  थी  मे

 ऋण  में  कछ  प्रा  तक  वस्तु  १०  २७  लाख़

 अ
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 रपये  निकाले  गये  ।
 दी  गई  राशि  के  किवे  सटका  नृप  गा  प्रकार से

 सक
 क्रमानुसार  अकड़  मीर  छः  सगठन कर  ।

 ो  में  )
 क

 डा०  राम  सुलग  faz:  उम मंत्री
 ने

 दी  गई
 राशि

 ait  बताया  fe  रक्षित  बेक

 मद्रास
 म

 १६०'६  रियायती  दरों  पर  सहकारी  बैंकों  को  कऋ

 बम्बई  ४३९  प्
 दे  रहा  है  ।  परन्तु यदि  मझे  ठीक  याद

 ale  २५९  तो  पहले  एक  वार  माननीय  वित्त  मंत्री

 मध्य  प्रदश  Qo  <4
 ने  कहा  था  कि  सहकारी  बक  कृषकों  से

 उत्तर  प्रदश  CC  qh
 से  १५  था  २५  प्रति  बत  तक  ब्याज

 00 भ
 रहे  उस  समय  उन्हों  सद  को

 पश्चिमी  बंगाल  १८  00
 विश्वास  दिलाया  था  कि  वे  इस  ब्याज की

 १५  २१  दर  को  करने  का  प्र

 हैदराबाद  ow  करेंगे  ।

 सौराष्ट्र  व

 at
 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  समय

 थ  =o  PokV*Ro
 मुझे  ठीक  याद  है  तो  वित्त  मंत्र

 =  भी  कहा  था  कि  सहकारी  वक

 _  बिकती  मिश्र  क्या  सरकार
 ae के  ब्याज  से  अन्य

 संसाधनों  से
 किः a

 प्रान्तीय  स्टेट  बक  को
 कर  रहे  हैं  ।  इस  विषय  पर  तो  चर्चा

 fe  किसानों  को  क्रोध  थ

 e

 आवश्यकता  है  ।

 सिंग  के  लिए  जो  कर्ज  दिये  जाते  हैं

 किसी  ३  या ४  फी  सदी  से  ज्यादा  श्री Yo
 सी ०  गुहा  :

 यदि  आ

 बीच  में  बोलने  की  अनुज्ञा  दें  तो

 प

 ड

 केन्द्रीय  सरकार
 यह  मामला  मेरे  एक  के  उ

 श्री ए०
 सी०  गुहा

 सदन  के  समक्ष  आया  था  में  चह  बड़ा
 सी  दत  नहीं लगा  सकती ।  रक्षित  बेक

 होता  था  |  उस के  पश्चात  स्थिति  बहुत

 ह  राज्य  सहकारी  बैंकों  को  १
 डूं

 सुघर गई  हे  ।
 प्रतिशत  को  बहुत  रियायती  दर  पर  यह

 राशि  दे  रहा  हैं  यद्यपि  इस  समय  बेक  की
 दियासलाई पर  उत्पादन

 दर  ३  ह  प्रति  शत  है  ।

 के  २२८३.  श्री  वीरस्वामोी  क्या  वित्त

 श्री  विनती  मिश्र  क्या  सरकार  यह  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंग

 आदेश  कर  सकती  है  कि  यदि  कोई  किसान

 कज  की  रकम  नकद  रुपये  की  बजाय  गल्ले
 क्रमानुसार  १९५१,  १९५२  AIT

 के  रूप  में  देना  चाहे  तो  वह  गल्ला उस  से  १९५३  के  वर्षों  में  दिया सिला  पर

 ले  लिया  जाये  ?  उत्पादन  शतक  की  कल  कितनी

 एकत्र  की  गई  ;  और

 श्री  ए०  सौ  ये  सब  राज्य
 क  |

 यह  तो  माननीय  क  से  प्रत  में  मद्रास

 राज्य  सर्कार  ta
 से  ars  रोध

 } arta aeeat TTUT PAT AT
 _  करना

 चाहिये
 र्व  इन [1 कितनी  रा  एफ

 कितनी  राशि  vara शे  एकत्र
 की  गई  ?

 थ

 a
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 वित्त  उपमंत्री  ए०  ato  :
 उस  व्यय  की  मुख्य  मर्दे  क्या  हें  जिन  के

 ~

 अपेक्षित
 जानकारी  कां  एक  विवरण  सदन  सम्बन्ध  १९५३-५४  में  अनुसूचित

 पटल  पर  रखा
 जाता

 है  ।  परिशिष्ट  अनुसूचित  आदिम  जातियों  तथा

 "९,  अनुबन्ध  संख्या  ४२]  अन्य  पिछड़ी  हुई  जातियों  के  कल्याण  के

 श्री  वीर स्वामी  :  क्या  सरकार  को
 लिये  राज्य  सरकारों  को  सहायक  अनुदानों

 का  नियतन  किया  गया  था  ?
 मद्रास  राज्य  के  दियासलाई  निर्मितियों

 की  ओर  से  कोई  अभ्यावेदन  मिला  ofe
 4G  गह-किये  उपमंत्री  :

 ऐसा  है  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  g  कृषि  विकास  |

 गई  है  ?  रे  आर्थिक  उत्थान  ।

 2  शिक्षा  की  उचित  तथा
 श्री  ए  ato  किस  सम्बन्ध  में

 छात्रवृत्तियां  ।

 अभ्यावेदन  |
 सार्वजनिक  मलेरिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्पष्ट  ष
 a

 उत्पादन  विरोधी  कार्यवाईयों  समेत  |

 शुल्क
 के  सम्बन्ध  में  |  सडकों  का  निर्माण  तथा  मरम्मत ।

 मकानों  ar  निर्माण  तथा  मरम्मत  |
 श्री ए०  ato  रहा  मुझे  सूचना

 9

 चाहिये  ।  इतने  अभ्यावेदन  भाये  हे  कि
 कामों  काਂ  खोदना  |

 ट  प्रौढे  गण्डा  तथा  प्रचार  |
 उन  में  कोई  अभ्यावेदन  मद्रास  का  भी

 अवश्य  होगा  |
 श्री  रीडिंग  किशन  क्या  यह  सच

 तंक नही ंहै  कि  राज्य  सरकार  अभी

 श्री  जांगड़े  क्या  सरकार ने  कुटीर  कल्याण  योजनाओं  का  केवल  कुछ  श्र  at
 उद्योगों  में  बनाई  गई  दियासिगाइयों  को

 पुरा  कर  पाई है  तथा  प्रत्येक  वर्ष  निधि
 उत्पादन  शुल्क  से  विमुक्त  कर  दिया है

 ?
 कालातीत  हो  जाती  है  ?  यदि  तो

 श्री ए०  सी०  गृह  :  दियासिलाई के  इस  का  मुख्य  कारण  ह  तथा  सरकार

 छोटे  कारखानों  को  एक  छूट  दी  जाती हैं  ।
 ने  उस  को  दूर  करने  के  लिये  उपाय

 श्री  वीर स्वामी :  क्या  मद्रास  के  किये हैं  ?

 निर्माताओं  ने  सरकार  से  प्रार्थना  श्री  दातार :  राज्य  सरकारें  इन  सभी

 की  हैं  दियासिलाई  भ्र  दियासलाई  योजनाओं  को  पुरा  करती  रही

 की  डब्बियां  बनाने  के  लिए  उन्हें  asa
 बहुत ही  थोडे  ऐसे  मामले  हैं  जब  कि

 से  लकड़ी  लाने  की  अनुज्ञा दी  जाए ?  विधियां  कालातीत  हो  गई  हें  उन  के  सम्बन्ध

 में  भी  उपाय  जा  रहे  हैं  ।
 श्री ए०  सी०  गृह  :  अ्ंडेमान

 से

 सिलाई की  लकड़ी  लाने की  सर्वथा  अलगਂ
 श्री  frit  किलिंग  :  क्याਂ  सरकार ने

 बरइन है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  नये  set  कल्याण  योजनाओं  के  कार्यकरण  के

 की  पूर्वे  सूचनाਂ दें  तो  में  उन्हें  जानकारी  दे  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  से  रिपोर्टे  मांगी

 सकता  ।  यदि  gt,  तो  war  उन  रिपोर्टों  की  एकਂ

 अनुसूचित  जाति  इत्यादि  का  कल्याण  प्रति  सदन  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 FRAY.  श्री  रीडिंग  फिशिंग  क्या  श्री  दातार  :  जहां  तक  रिपोर्ट  मंगाने

 गृह-कार्य  मंत्री  ase  ताने  की  कृपा  करण  fH  का  सम्बन्ध  एसी  सारी  रिपोर्ट
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 केन्द्रीय  सचिवालय के  चपरासी जाति  तथा  अनुसूचित  आदिम  जाति  झ्रायुक्त

 की  रिपोर्ट  में  प्रकाशित  की  जायेंगी  ।
 ने  ecAS  श्री  एम०  एल०  अग्रवाल

 श्री  तिम्सय्या :  विभिन्न  राज्यों  को  क्या  शाह-कायथ  मंत्री  बताने  कपा  करेंगे

 कि  (१)  १  १९४८  को  (2) धनराशि  का  नियतन  किस  wars  पर  किया

 गयाह  ?  १  १९५१  को  तथा (  ३)  १

 १९५४  को  केन्द्रीय  सचिवालय  में  चपरासी
 श्री  दातार  :  इस  का  आधार है  विभिन्न

 की  संख्या  कितनी  थी  ?
 राज्यों  की  आवश्यकतायें  तथा  विभिन्न

 योजनाओं  को  करने  की  उनकी  गह-करायें  उपमंत्री
 :

 जानकारी  एकत्रित  की  रही  हे  प्रौढ़
 क्षमता

 यथा  समय  सदन  पटल  पर  रख  दी

 थ्री  जांगड़े  क्या  में  जानਂ  सकता
 जायेगी

 हूं
 कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  हरिजनों  के

 गृहनिर्माण  के  सम्बन्ध  में  कितनी  सहायता
 पश्चिमी  कमान  का  मुख्यालय

 *2QQWLo.  डा०  राम  सिह  :  क्या
 समूचे  देवा  के  लिये  दी  ह  ?

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 श्री  दातार  :  केन्द्रीय  सरकार  यह

 धनराशि  उस  राशि  के  शअ्तिरिकत  देती  क्या  पश्चिमी  समान  के  मुख्यालय

 के  शिमला  को  स्थानान्तरण  किये  जाने रही है  जो  कि  राज्य  सरकारें  a

 करती  रही  हैँ  तथा  इनਂ  योजनाओं  पर  का  अन्तिम  निर्णय  किया  जा  चुका  है  ;

 तथा aq  की  जाने  वाली  कुल  धनराशि

 लगभग  ३७  करोड  रुपये  हो  जाती
 हां  तो  यह  मुख्यालय a

 &  शिमला  में  कब  से  काम  करना  आरम्भ  कर

 देगा ? सरदार 7०0  एस०  सहगल  :  क्या  में

 जान  सकता  fe
 रक्षा  संगठन

 मंत्री  :

 शिड्यूल्ड  ट्राइबल  और  दूसरे  पिछड़े  हुए  हां  ।  यह  निणंय  कुछ  मास  पूर्व

 लोगों  के  लिये  जो  ग्रांट  १९५३-५४ के  किया  गया  था  ।

 लिये  दी  गई  उसके  राज्य
 मुख्यालय  का  एक  बहुत

 सरकारों  ने  कोई  प्रोग्राम  बनाकर  भेजा

 था या  सरकार ने  अपने  मन  से  उसको

 शिमला  जा  चुका  है  तथा  उसने  वहां  काम

 भी  आरम्भ कर  १५  १९५४

 ग्रांट दी  ?  तक  इस  सारे  काम  के  पुरे  हो  जाने  की

 श्री  दातार  :  नहीं  ।  राज्य  सरकारों
 आशा  की  जाती  है  ।  वास्तव  में  स्थानान्तरण

 का  एक  चमत्कार है  । ने  कुछ  योजनायें  प्रस्तुत  की  थीं  जिन  को

 वे  स्वयं  पूरा  करना  चाहती  थीः  तथा  कुछ  डा०  राम  सुभग  सिंह  परिश्रमी

 ऐसी  योजनायें  प्रस्तुत  की  थीं  जो  वे  गैर  कमान  के  मुख्यालय  को  यहां  से  शिमला

 सरकारी  अधिकरणों  द्वारा  पूरा  करना  भेजने  पर  कुछ  खर्चा  कितना  हुआ

 z
 ?

 चाहती  थीं  ।  पहले  इन  योजनाओं
 की  जॉँच

 की  गई  उस  के  पश्चात्  केन्द्रीय  द्वारा  भ्रनुदानਂ  श्री  त्यागी  :  पहले  विचार  किया

 दिये  गयें  ।  जाता  था  कि  wy  लाख  से  लेकर  ५०
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 लाख  रुपया  तक  खच  होगा  जिस  में  को  बहुत समय  से  पता  आंध्र  के

 पश्चिम  गोदावरी  जिले  में  कोयले  के नये  भवन  निर्माण  करने  का  भी  एक

 ताव  था  |  अब  वह  विचार  त्याग  किसी  और  नये  क्षेत्र  के  ज्ञात  होने  की

 दिया  गया  है  इस  लिये  खर्चा  भी  कम  कोई  सुचना  भारतीय  भूृतत्वीय  परिमाप

 हो  गया  होगा  ।  मुझे  खद  fe  मेरे  को  नहीं है  ।

 पास  निश्चित  आंकडे  नहीं  श्री  रघुरामय्या  :  के

 ढा०  राम  सुलग  fag  इस  tQT-  भर्ती  भागਂ  कौन  से  हैं  जिनका  उत्तर  में

 नामकरण  से  यहां  की  wine  परिस्थिति  हवाला  दिया  गया  हूं  ?

 में  किस  हद  तक  सुधार  हुआ  और
 at  Fo  डी०  मालवीय  मेरे  पास

 पश्चिमी  कमान  के  कर्मचारियों  ने  जो
 कुछ  नाम  हैं  ।  में  नहीं  कह  सकता  कि

 मकान  खाली  किये  हैं  उन  का  किस  प्रकार
 ag  हैदराबाद  में  हें  आंध्र  में  हैं  ॥

 उपयोग  किया  जाने  को  है  ?
 जिन  स्थानों  पर  कोयला  तथा  कोयले  वाली

 श्री  त्यागी  यह  मकान  आवास  बाराकर  चट्टानें  पाई  गई  हें  वह  ह  लिंगाला

 मंत्रालय  के  सूद  कर  दिये  जायेंगे  ।  में
 पुन  गोदावरी  जिले  में  गवाती  देवी  पेटा

 के  निकट  तथा  पश्चिम  गोदावरी  जिले  में आशा  करता  हूं  कि  इन  मकानों  के

 नियतन  में  रक्षा  कर्मचारियों  को  अधिमान्य  हैं  बेदादानूरू  तथा  यरीगुदम  के  निकट  |

 दिया  जायेगा  |
 श्री  रघुरामय्या  यह  कोक

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  कमान  के  बनाने  योग्य  कोयला  है  या  कोक  न  बनाने
 wre

 केन्द्रों  को  स्थानान्तरित  करते  के  १  योग्य  कोयला  है  तथा  क्या  भारी  परिमाण

 व्या  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किया  में  नमूना  जांच  की  जा  चुकी  हूं  ?

 जाता ह  ?  श्री  के०  डी०  मालवीय  कोयले

 श्री  त्यागी  :  नहीं  ।  कमान  के  इन  वाली  चट्टानों  के  स्थिति  होने  का  पता

 वे  ‘  at  का  निर्णय  सेनिक  महत्व  न
 >

 आधार  गत  शताब्दी  के  उत्तरा  से  है  ।  १९४७

 पर  किया  जाता हैँ  |  में  भारतीय  भूतत्वीय  परिमाप  द्वारा  इस

 पश्चिम  गोदावरी  के  कोयला  निक्षेप
 काਂ  पुष्टीकरण  कर  दिया  गया  ।  यह

 क
 २२९१.  रघुरामय्या  क्या  तहें  चार  इंच  से  लेकर  एक  फुट  तक  मोटी

 प्राकृतिक  संसाधन  anf  गवेषणा  हैं  तथा  १५६  से  लेकर  २०६  फुट  तक

 गहरी  हैं  ।  जहां  तक  कोयले  की  निश्चित
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 सरकार  के  पास  पश्चिम  गोदावरी  जिले  में
 किस्म  का  सम्बन्ध  मुझे  खेद  है  कि

 बहुंत  बड़े  पैमाने  पर  कोयले  के  निक्षेपों  मेरे  पास  कोई  निश्चित  जानकारी  अभी

 का  पता  लगने  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुचना  नहीं  है  ।  यह  कोयला  बहुत  अच्छे

 है ?
 किस्म का  नहीं

 vat  सेवाओं  में  अतिरिक्त  अफसर प्राकृतिक  ward तथा  वैज्ञानिक

 उपमंत्री  के०  डी०  :  *
 २२९२.  सरदार  gan  सिह  :  क्या

 हैदराबाद  तथा  आंध्र  के  समीपवर्ती  भागों  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 के  गोदावरी  घाटी  कोयला  क्षेत्रों  के
 १९५३-५४  छंटनी  में  निकाले

 जिन  का  भारतीय  भूतत्वीय  परिमाप  हुए  तथा  अतिरेक  सैनिक  तथा
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 अफसरों के  खपाये  जाने  की  योजना  के  श्री  त्यागी  मुझ  खद हू
 कि

 इस  केਂ
 a. शे चयन अन्तरगत  वैकल्पिक  पदों  में  उपाय  मेरे  पास

 तैयार
 नहीं हं

 व्यक्तियों  की  तथा
 डा०  राम  सुभग  सिह  इस  तथ्य

 ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  जिन  गे  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  खानें  को

 के  नाम  इस  प्रकार  खपाये  जाने  वालों  के  इस  योजना  के  अ्रंतगंत  ९८  निकाले  गये

 रजिस्टर  में  अभी  तक  मौजद  id  व्यक्ति  रक्षा  मंत्रालय  की  सेवायों  a

 खपाये  जा  चके  क्या  सरकार  इस
 रद  संगठन  मंत्री  (

 बात  का  ध्यान  रखेगी  कि  जो  अफ़सर
 ९८  ।

 युद्धसामग्री  कारखानों  में  लग  भग  १२

 वर्ष  तंक  कार्य  कर  चुके  हूं  उन  की  छूटने संस्थापन  तथा  नियोजन

 महा संचालक इस  के  लिये  जो  ed VARIN  नकी  जावे
 ?

 रखते  हें  उसमें  मार्च  9९१४

 श्री  त्यागी  में  यह  बात  सदन  में
 तक  १५८  भूतपूर्व  aire  तथा  अधिक

 अफसरों के  नाम  थे
 कई  बारਂ  दुहरा  चका  |  जहां  कहाँ

 कोई  अतिरेक  अफसर  होते  ay  हमेशा
 सरदार  हुक्म  उनकी

 इस  बात  का  प्रयत्न  किया  जाता  है  कि

 नाइयों  को  कम  करने  तथाਂ  उन्होंने  जो
 उन  को जहां  कहीं  उपलब्ध  होਂ  सके

 अनुभव  अजित  है  उसका  उपयोग
 किसी  +  किसी  स्थान  पर  पुन  नियुक्त

 करने  के  लिये  क्या  ऐसे  कर्मचारियों
 कर  दिया  जाये  |

 के  सम्बन्ध  में  कोई  रियासतें  की  जाती

 अथवा  नियम  पालन  में  किसी  प्रकार  की  केद्रीय  शारीरिक  शिक्षा  तथा  मनोरंजन

 शिथिलता  की  जाती  ह
 ?

 मंत्रणा  बो

 श्री  त्यागी  ग्रहकार्य  मंत्रालयਂ  ने
 FQRRB  श्री  एस०  alo  सामन्त

 केन्द्रीय  मंत्रालयों  तथा  राज्य  सरकारों  को
 क्या  शिक्षा  २२  १९५३

 आदेश
 जारी

 किये  हूं  कि  उन  स्थानों  at
 को  प ृपूछे  गये  तारांकित  wet  संख्या  १२९०

 में  जिनके  लिये  सैनिक  दिक्षा git  करने  में  के  उत्तर  का  निर्देश  कर  के  यह  बताने

 एक  विशेष  रहता  हो  भूतपूर्व  फौजियों  को
 क़ी  कृपा  करेंगे

 अधिमान  दिया  जाये  तथा  अधिकतम  आय

 सीमा  उतने  समय  के  लिये  दिल  कर  क्या  केन्द्रीय  शारीरिक  शिक्षा

 दी  जाये  जितने  समय  कि  उन्होंने  सैनिक  तथा  मनोरंजन  मंत्रणा  बोड़  द्वारा

 सेवा  की  साथ  ही  यदि  आवश्यकता  नियत  की  गई  उपसमिति  की  दशिफ़ारिशों

 हो तो  तीन  ag  की  और  छट  दी  जा  की  जांच  की  जा  चकी  है

 सकती ह  |

 (a)  यदि  तो  उन  मे ंसे  किन
 सरदार  हुक्म  ऐसे  व्यक्तियों

 किन  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार  तथा
 की  संख्या  कितनी  है  जिन  को

 कार्यान्वित  किया  जा  चका  है  ;  तथा
 विभाग  नें  अन्य  स्थान नों  अ्र्थात ष््द  अनप

 विभागों  नौकरी  प्राप्त  करने  में  सहायता  इस  समिति  पर  किया  गया

 थकी  ?  वास्तविक  खच  ?
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 दिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव  डा०  एस०  एम०  दास  उपसमिति

 एम०  एम०  :  तथा  yt  की  रिपोर्ट  अभी  अभी  सरकार  को

 रिपोर्ट
 प्राप्त  हुई है

 तथा  उस  प्राप्त  हुई  ei  यह  रिपोर्ट  रखी  जायेंगी ।

 पर  केन्द्रीय  शारीरिक  शिक्षा  तथा

 बाबू  रामनारायण  सरकार
 रंजन  मंत्रणा  बोर्ड  द्वारा  आगामी  बैठक

 को  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  में  कितना
 में  विचार  किया  जायेगा  i

 समय  लगेगा  ?

 ait  तक  अन्तिम  रूप  से

 लेखा  तय्यार  नहीं  रा  है  ।  अमानत  दिक्षा  a  ॒  प्राकृतिक संसाधन  तथा

 किया  जाता  है  कि  लगभग  खर्चा  ९००  मंत्री

 कोशिश  जायेगीਂ  कि रुपया  होगा  ॥  आज़ाद  )  :

 श्री  एस०  ato  सामन्त  क्या  यह
 जल्द  से  जल्द  हो  ।  रिपोर्ट  अभी  मिली

 सच  नहीं  है  कि  एक  दूसरे  अवसर  पर

 क बाबू  राम  नारायण  सिंह  द्वारा  पूछे  गये  श्री  एम०  डी०  .

 एक  अन्य  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  उपसमिति  की  रिपोर्ट  सदन  पटल  पर

 मंत्री  ने  कहा  था  कि  सिफ़ारिशों  प्राप्त
 रखी  जायेगी ?

 हो  चुकी  हें  तथा  उन  पर  विचार  किया

 डा०  एम०  एम०  दास  :  हमें जा  रहा  ह  ?

 दास
 समिति  av  रिपोर्ट  मिलਂ  गई  है  ।  उसे

 डा०  एम०  एम०  मुझे  नहीं  केन्द्रीय  शारीरिक  शिक्षाਂ  तथा  मनोरंजन
 मालूम  कि  यह  सच  है  ।  केन्द्रीय  शारीरिक

 मंत्रणा  ale  के  सामने  रखा  जायेगा  ।
 शिक्षा  तथा  मनोरंजन  मंत्रणा  बोझ  की  २  तथा

 उस  बोड़  की  सिफ़ारिशों  पर  सरकार
 ३  फ़रवरी  2843.0  को  बैठक  हुई  जिस

 विचार  करेगी  wt  तब  योजना  को
 में  कुछ  लोगों  की  एक  उपसमिति  इस

 प्रदान  पर  विचार  करने  के  लिये  नियुक्त
 अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा

 की  गई  ।  इस  समिति  नो  अपनी  रिपोर्ट
 बनिहाल  सुरंग

 अभी  अभी  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजी
 २२९४.  श्री  संगण्णा  क्या  राज्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कहा  करेंगे  :
 श्री  एस०  सी०  सामन्त :  क्या  केन्द्रीय

 सरकार  से  सहायता  पाने  वाली  शारीरिक
 अभी  बनिहाल  सुरंग

 सम्बन्धी  कार्य  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ;
 शिक्षा  संस्थानों  में  sae  स्काउट  तथा

 at  गाइड्स  की  शिक्षा  प्राप्त  अध्यापक  यह  कार्य  विभागीय  रूप  से

 लिये  जाते  हैं  ।  किया जा  रहा  अथवा  तथा

 डा०  एम०  एम०  यह  तो  इस  परियोजना  के  पुरे  होने

 बिलकुल  कौर  ही  प्रदान  है  ।  अभी  इस  की  कब  तक  आशा  की  जाती है  ?

 के  सम्बन्ध  में  मेरे  पास  कोई  जानकारी
 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 नहीं है  ।  :  बानिहाल  सुरंग  परियोजना

 बाबू  राम  नारायण  सिह  सरकार  को  का  प्रारंभिक  सर्वेक्षण  पूरा  हो  गया  है  ।

 रिपोर्ट  पर  विचार  करने  में  कितना  समय  सुरंग को  उत्तर  की
 ओर

 से
 आने  वाली

 a
 लगेगा ?  2  सड़क  बनाई  जा  रही  और  आशा  ह
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 कि  aq  शीघ्र  ही  पुरी  हो  जायेंगी  ।  हूं  कि  इन  सब  बातों  की  अभी  चर्चा  करना

 सुरंग  कॉ  प्रारंभिक  रास्ता  बनाने  के  लिये  समय
 से  बहुत  पूर्व  कीਂ  बात है

 ।

 २४  १९५४  तक  टेंडर  आमंत्रित
 श्री  डी०  पी०  शर्मा

 कया  इस  सुरंग

 किये  गये  हें  ।  के  निर्माण  की  गति  को  बढ़ाने  के  लिये

 मुख्य  art  ठेकेदारो ंके  जरिये  कोई  प्रयत्न  किया  जायेगा  ताकि  वह  माननीय

 से  होगा  मंत्री  द्वारा  अनुमानित  समय  से  पूर्व  ही

 पुरी  हो  जाये  ? सुरंग  के  प्रारंभिक  रास्ते  के

 पुरा  होने  में  काम  आरंभ  होने  की  तिथि  डा०  काटजू  :  हमਂ  अपने  भरसक  प्रयत्न

 से  लगभग  १८  महीने  लगेंगे  और  उसके  कर  रहे  परन्तु  इस  चीज  को

 बाद  लगभग  दो  वर्ष  मुख्य  सुरंग  के  पुरे  इंजीनियर ही  समझ  सकते  हूं  ।  जसा  कि

 होने  में  लगेंग े।  मैने  टेंडर  २४  १९५४  तक

 श्री  संगण्णा
 :

 इस  सुरंग  के  बनਂ  जाने

 आमंत्रित  किये  गये  हैं  ।  वह  अंतिम  तिथि

 उसके  बाद  हम  लोग  अपने  भरसक
 से  जम्मू  और  amie  के  बीच  की

 विद्यमान  दूरी  में  कितनी  मील  की  कमी
 काय  करेंगे  |

 हो  जायेगी  ?
 झंडा  दिवस  निधि

 डा०  काट  लगभग  सोलह  मील  *२२९७.  सरदार  हुक्म  क  क्या

 या  शायद  इससे  भी  अधिक  की  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 श्री  एस०  ato  राम स्वामी :  सुरंग
 \
 )  झंडा  दिवस  निधि  के  लिये

 की  लम्बाई  कितनी  और  वह  समुद्र  १९५३  में  कुछ  कितनी  धन  ule  एकत्रित

 की  संतह  से  कितने  ऊपर  होगी  ?  क  Te  थी  ,  तथा

 डा०  सुरंग  की  लव
 सेवारत  कर्मचारियों  को

 १  UR  मील  होगी  जहां समुद्र
 धायें  देने  के  लिये  कितना धन  व्यय  किया तल  से  उसकी  ऊंचाई  का  सम्बन्ध  वह  ? गया  था

 सात  या  आठ  हज़ार  फ़ुट  हो  सकती  है  ।

 रक्षा  उपमंत्री  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  अनुमान  का

 wet  नहीं  है  ।
 अभी  तक  प्राप्त  समाचार  के  अनुसार

 झंडा  १९५३  को  &, 88, 82% Bo रू०
 श्री  संगण्णा

 :
 क्या  यह  काम

 भारत  प्रा ०  इकट्ठा  किये  गये  हूँ  ।

 द्वारा  किया  ञ  हवा

 अभीਂ  तक  उस  निधि  में  से केन्द्र  से  प्राप्त  सहायता  काश्मीर

 सरकार  द्वारा  ?  बंटवारा  करने  की  स्वीकृति  नहीं  दी  गई

 है  ।  वह  इस  वर्ष  बाद  में  किये  जायेंगे  ।
 डा०  काटजू  :  आरंभ  में  निर्माण की

 लागत  काश्मीर  सरकार  को  सहायता  दे  सरदार  हुक्म  सिंह  :  सेवारत  व्यक्तियों

 कर  पूरी  की  और  जब  वह  राष्ट्रीय  और  भूतपूर्व  सैनिकों  के  बीच  ये  अंशदान

 राजपथ  घोषित  होਂ  तब  राष्ट्रीय  किन  सामान्य  शीर्षों  के  अधीन  वितरित

 राजपथ निधि  में  से  ।  परन्तु में  समझता  ‘fat  जाते  हे ं?
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 २१३  मौखिक  उत्तर  ६  मई  १९५४

 सरदार  ७०  प्रतिघात  डा०  राम  सुभग  fag:  विविध  नामों

 से  समय  समय  पर  रक्षा  कर्मचारियों  की
 पूर्व  सैनिकों  को  और  ३०  प्रतिशत  सेवारत

 कर्मचारियों  को  दिया  जाता  हैं  ।  सुविधाओं  और  कल्याण  के  निधियां

 इकट्ठी  की  जाती  क्या  ऐसी  निधियों

 सरदार  हुक्म  भूतपूर्व  सैनिकों
 का  कोई  संचय  है  अथवा  वे  अलग  अलग

 की  सुविधाओं  के  लिये  वितरण  किया
 रखी  जाती  हैं  ?

 जाता  क्या  वह  किसी  केन्द्रीय  aha

 द्वारा  किया  जाता है  या  वह  राशि  राज्य  सरदार  मजीठिया  :  यदि  माननीय

 सरकारों  को  वितरण  के  लिये  दे  दी  जाती  सदस्य  उन  निधियों  की  ओर  निर्देश  कर

 a
 ?

 ह  रहें  हैं  जो  कुछ  समय  पूर्वे  कोरिया  में

 हमारे  सैनिकों  के  लिये  जमा  की  गई
 सरदार  ag  काय

 तो  वह  दूसरी  बात  जहां  तक
 नम  सैनिक  बोड़  द्वारा  किया  जाता

 @  |  a ~  मालूम  कोई  कौर  निधियां  नहीं

 हूं  ।  उस  निधि  का  प्रबन्ध  एक  पु थक

 सरदार  ए०  एस०  सहगल  :  निधि  का  समिति  करती  थी  att  उस  समिति  ने  वे

 प्रबन्ध  किस  प्रकार  और  किसके  द्वारा  होता
 a

 निधियां  अपने  पास  रखी  हुई  हैं  ।

 a
 ?

 डा०  रामसुभग  कोरिया  गये

 सरदार  मजीठिया  :  एक  प्रबन्ध  समिति
 हुए  सैनिकों  के  लिये  जो  निधि  जमा  की

 हूं  जिसमें  सभापति  के  रूप  में  रक्षा  मंत्री
 गई  उसकी  शेष  राशि  का  कया  हुजरा

 सभापति  के  रूप  में  थल  सेना
 क्या  उसे  किसी  संचय  में  रखा  जायेगा  या

 नौसेना  एवं  वायु  सेना  के  चीक  श्राफ
 उसे  वही  समिति  व्यय  करेगी  ?

 वित्तीय  एडजूटेन्ट  जनरल  कौर

 भारतीय  थल  और  नभ  सेनिक  aye  सरदार  मजीठिया  :'  जैसा  कि  म॑  कह

 के  सचिव  हें  ।
 चुका

 उनका  प्रबन्ध  एक  TAR  समिति

 करती  जो  उस  समय  बनाई  गई  थी  ॥
 श्री  डी०  सी०  क्या  भूतपूर्व

 उस  समिति  के  पास  काफी  निधियां  कौर
 सैनिकों  को  अनुदान  और  सैनिकों  को

 उनका  किस  प्रकार  सर्वोत्तम  ढंग  से  उपयोग

 सु  विधायें
 राज्य  संगठनों  द्वारा दी  जाती

 किया  इस  पर  अभी  तक  विचार  at
 ह्

 r

 रहा  है  क्योंकि  वे  एक  विशिष्ट  प्रयोजन

 सरदार  सजीझिपा  :  में  इस  प्रइन  का  के  लिये  जमा  की  गई  थीं  ।

 उत्तर  दे  चुका हूं
 |  वायद  माननीय  सदस्य

 से  नहीं  सुन  रहे थे  ।  बिसात  कांग्रेस

 sft  डी०  सी०  फार्मा  :  कठिनाई  यह  है
 *

 २२७६.  श्री  राया  रमण  :  क्या

 fe  माननीय  मंत्री  की  शनिवार  सुनाई  नहीं  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा

 देती हैं  ।  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 सरदार  मजीठिया :  यह  कामਂ  हैदराबाद  में  अभी  हाल  में  जो

 थल  और  नभ  सेनिक  बोर्डे  err  किया  विज्ञान  कांग्रेस  हुई  उसमें  कितने

 जाता है  ।  विदेशी  प्रति  तिव
 fer

 कराये  थे  ;  तथा
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 श्री  राधारमण चीची रमण  :  क्या  प्रत्य  देशों
 से सरकार  ने  इस  कांग्रेस  पर

 कितना  व्यय  किया  ?  ग्रा मं त्रित  प्रतिनिधियों  को  विभिन्न  वैज्ञानिक

 गवेषणा  केन्द्रों  पर  ले  जाया  गया  और
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 यदि  तो  वे  किन  किन  प्रमुख  स्थानों  पर
 घणा  उपमंत्री  के०  डी०  :

 गये थे  ?
 RC 1

 श्री  के०  डी०  मालवीय  इस
 ठीक  ठीक  न्यय  का  अभी  पता

 प्रकार  का  दौरा  उनके  कार्यक्रम  में  था  शर
 नहीं  है  क्योंकि  भारतीय  विज्ञान  कांग्रेस

 संघ  ने  अभी  हिसाब  तैयार  नहीं  क्या  है  ।
 उन्हें  हमारे  महत्वपूर्ण  संस्थानों  भ्र ौर

 प्रयोगशालाओं  में  ले  जाया  गया  था
 अनुमान  है  कि  वह  लगभग  ७०.०००  रुपये
 a

 @  |
 रूपसी  हवाई  अड्डा

 श्री  राधा  रमण  किन  किन  देशों  को  *
 २२७७.  श्री  चौधरी  :  कया

 आमंत्रित  किया  गया  था  कौर  कांग्रेस  में  किन  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किन  देशों  के  प्रतिनिधि  आये  थे  ?
 रूपसी  दवाई  अड्डे

 श्री  के०  डी०  मालवीय :  लगभग  २८  के  विकास  के  लिये  १९५३-५४  में  कितना

 प्रमुख  विदेशी  वैज्ञानिकों  ने  कांग्रेस  में  भाग  घन  दिया  गया

 लिया  था  ।  आमंत्रित  देश  कौर  वे  देश  आज  तक  कितना  धन  व्यय  हुआ
 जहां  से  ये  २८  वैज्ञानिक  कांग्रेस  में  भाग  a

 id  >  तथा
 लेने  आये  ये  हें

 अभी  तक  क्या  विकास  कार्य

 किये  गये  हैं  ?
 खाद्य  तथा  कृषि  संगठन

 ate  fara  स्वास्थ्य  संगठन  के  भी  एक  एक  रक्षा  उपमंत्री  :

 प्रतिनिधि  ara  थे  ।  से  (7) 1 1  भारतीय  विमान  बल  ने

 श्री  राजा  रमण  :  क्या  उस  कांग्रेस  में
 सितम्बर  १९४८  में  रूप पी  हवाई  अड्डे  को

 पारित  हुए  संकल्पों  की  कोई  प्रति  सरकार
 छोड़  दिया  था  ;  वहां  के  धवन  पथों  को

 को  प्राप्त हुई  है  शौर  क्या  उस  संबंध  में
 बनाये  रखा  गया  यद्यपि  उनकी  देखभाल

 भारतीय  सरकार  से  कुछ  करने  को  कहा
 भारतीय  बिमान  बल  द्वारा  नहीं  होती  है

 रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  इस  हंवाई  अड्डे गया  हैं ?
 के  विकास  के  लिये  धन  दिये  जाने  का  प्रदेश

 श्री  के ०  डी०  मालवीय
 :  प्रमुख  ही  नहीं  उत्पन्न  होता  है  ।  आजकल  कभी

 नाकों  को  nica  में  मिलने  का  अवसर  देनें  कभी  असैनिक  यातायात  द्वारा  उस  हवाई

 झ्र ौर  उनके  द्वारा  किये  जाने  वाले  प्रतिशत
 अड्डे  का  उपयोग  किया  जाता  है  ।  एक

 के  कार्य  पर  विचार  करने  कौर  उनके  कार्यों  विशेष  मामले  के  रूप  मई  १९५३  में

 की  रचनात्मक  आलोचना  आमंत्रित  करने  २०००  रूपये  मंजूर  fat  गये  थे  gk
 के  विचार  से  भारतीय  विज्ञान  कांग्रेस  संघ  वे  वित्तीय  वर्ष  १९५३-५४  में  रावत  पथों

 वाचिक  अधिवेशन  करती  रही  है  ।  के  कुछ  कंकरीट  ब्लाकों  टैक्सी  मार्गों  कौर
 उनके  निर्णय  या  क्रार्यवाहियां  संकल्पों  का  फैलाव  जोड़ों की  मरम्मतों  पर  व्यय  fea
 कोई  रूप  न्हीं  लेतीं  |  '

 गये
 140  me  S.  Deb.
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 डा०  एम०  एम०  दास :  विदेश इस  हवाई  as  को  असैनिक  उदयन

 के
 महा संचालक

 कौ  सौंपा  जा  रहा  है  वृत्तियों  के  लिये  चुनने  से  पहले  विद्याथियों

 भर  इस  हस्तांतरण  विस्तृत  बातों  से  मुलाकात  की  जाती  fag  में  निश्चित

 के  सम्वत्  में  वार्ता  चल  रह  रूप से  नहीं  कह  सकता हूं  ।

 हे  |  श्री  बमन  :  क्या  यह  सच  है  कि

 और  छात्रवृत्ति  बोले  पिछड़ी श्री  ब्रह्म  चौधरी  :  मरम्मत

 सुधार  के  काम  कब  तक  पूरे  हो  जायेंगे
 ?

 सूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  आदिम

 जातियों  में  से  प्रत्येक  के  लिये  दो
 सरदार  मजीठिया  २०००  रुपये

 दिये  गये  थे  और  उक्त  कोय  १९५३  ५४
 वृत्तियां  रक्षित  और  जेसा  कि

 माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  कि
 प  किया

 गया
 था  ।

 सूचित  जातियों  का  केवल  एक  व्यक्ति

 विदेश  छात्र  वृतियों  शर  अनुसूचित  आदिम  जातियों  का

 एक  व्यक्ति  चुना  गया  क्या  में  यह
 FQ2LE.  श्री  भीखा भाई  :  क्या  शिक्षा

 पूछ  सकता  हूं
 कि

 संवरण  ats  के  सामने
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 feat  अभ्यर्थी  उपस्थित  हुए  में

 १९५३-५४  में  विदेशों  में  भ्रध्ययन  करने
 समझता  हूं  कि  अन्तिम  संवरण  लोक  सेवा

 के  लिये  अनुसूचित  जातियों  पर  अनुसूचित  आयोग  द्वारा  किया  जाता  है  प्रत्येक  श्रेणी
 आदिम  जातियों  के  कितने  विद्यार्थियों  को

 के  कितने  व्यक्ति  उपस्थित  हुए  थे  कौर

 छात्रवृत्तियां  दी  गई  थों  ?
 उन  की  क्या  क्या  योग्यताओं  थीं  ?

 farert  मंत्री  के  सभा सचिव  दास डा०  एम  ०
 एम

 ०
 मूल  प्रशन

 एम०  एम०  :  एक  व्यक्ति
 १९५३-५४  से  सम्बन्धित  wa  कि

 सूचित  जाति  का  शर  एक  अ्रनुसूचित  माननीय  सदस्य  द्वाराਂ  संकेतित  नवीन
 आदिम  जाति  का  था  ।

 प्रणाली  लागू  नहीं  की  गई  थी  ।  माननीय

 श्री  भीखा भाई  :  इन  छात्रवृत्तियों  सदस्य  विदेश  छात्रवृत्तियों  की  नई  योजना

 के  विद्यार्थी  किस  प्रकार  चुने  जाते  के  विषय
 में

 बोल  रहे  जो  कुल  छः

 हूं  और  जो  चालू  वर्ष
 में  दी

 जायेंगी  ।

 डा०  एम०  एम०  दास
 :  जहां तक

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  संवरण

 अ्रनुसूचितत  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  पहले ही  दिया  जा  चुका  शौर  उस  की

 सिफारिशें  सरकार  के  पास  feared  पड़ी जातियों  तथा  पिछड़ी  हुई  श्रेणियों  को

 देशी  छात्रवृत्तियां  देने  का  सम्बन्ध  वे  हूँ  ।

 एक  छात्रवृत्ति  बोर्डे  द्वारा  दी  जाती  जिस  में  श्री  गणपति  रास  क्या  में  जान

 इस
 सदन

 के  सात  व्यक्ति  सम्मिलित  हैं  ।  सकता  हूं  कि  यें  विद्यार्थी  किन  किन

 जहां  तक  fate  छात्रवृत्तियों  का  set
 ~

 प्रान्तों  से  चुने  गये  कौर  किन  किन  देशों

 जो  भूतकाल  में  दी  गई  इस  समय  में  स्टडी  के  लिये  भेजे  जायेंगे  wk  उनको

 मेरे  पास  ठीक  जानकारी  नहीं है  ।  कितने  साल  के  लिये  are  जायेंगे

 श्री  भो खा भाई  :  क्या  = उ छात्र व  त्तियों  शर  कितना  कितना  दिया  जायेगा ? प्  नपा  न्

 देने  से  पहले  विद्यार्थियों  से  मुलाकात  की  संघ  लोक डा०  एम०  एम०  दास

 जाती है  ?  aa  आयोग  की  सिफारिशें  oat  मंत्रालय
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 में  पहुंची  ga  वे  मंत्रालय  के  सदन  पटल  पर  रखी  जाती  हैं  ।

 धीन  विस्तृत  जानकारी  मेरे  पास  नहीं  परिशिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या  ४४]

 हू  सरकार  ने  योजना  १२

 ee
 १९५४  को  स्वीकार  करली  थी  AlT  योजना

 प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर
 ey न
 a  कमीयत

 पहले  ही  शुरू  हो  चुकी

 &  |
 भारतीय  नो  सेना  वेतन  कार्यालय

 आय-कर  ) *QRVL3,  श्री  एन०  श्रीकान्त

 नायर  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  *
 २२९५.  श्री  एन०  श्रीकान्त  नायर

 :

 कृपा  करेंगे  |  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 नौ  सेना  वेतन

 लय' के के  क्या  कृत्य  हैं  ;  तथा  क्या  aa  कर  विभाग  ने  उन

 प्रति  ad  इस  पर
 मामलों  को  फिर  से  चालू  किया  जो

 वित्तीय  एकीकरण  होने  से  पहले
 कुल  कितना  व्यै  होता  है

 ?

 कोचीन  राज्य  सरकार  द्वारा  समाप्त  कर

 रक्षा  उपमंत्री
 :

 दिये  गये  थे  ;  तथा
 भारतीय  नौ  सेना  वेतन

 में  केन्द्रीय  रूप  अखिल  भारतीय
 यदि  तो  ऐसे  मामले

 कितने  हैं  शर  कितनी  अतिरिक्त  धन-राशि
 नौ  सेना  के  समुद्रतल

 निर्धारित  की  गाहे  ?
 पर  तथा  किनारे  पर  काम  करने  वाले

 नाविकों  के  वेतन  लेखों  को  रखता है  ।  वित्त  उपमंत्री  ए०  ato  :

 तथा  ।  जानकारी  मंगाई  गई
 सदन  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  हैँ  ।  परिशिष्ट  ९  है  र  प्राप्त  हो  जाने  पर  सदन  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी
 way  संख्या  ४३]

 केन्द्रीय  सचिवालय  कलक  सेवा  योजना  दिल्ली  में  राष्ट्रीय  संग्रहालय

 ने  Pe AAS  श्री  कृष्णा चाय  जोशी  *QQRG.  श्री  कृपाचार्य  जोशी

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क्या  दिक्षा  मंत्री  १८  १९५४

 को  पूछे  गये  तारांकित  ser  संख्या  १२२

 के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  उत्तर  का  निर्देश
 कजा  सरकार  ने  केन्द्रीय

 विलय  इलके  सेवा  योजना  को  अन्तिम  रूप
 करके  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  में  राष्ट्रीय

 लय  स्थापित  करने  के  निमित्त  एक  waa
 यदि  तो  सरकार  उसे  कब

 निर्माण  करने  की  योजना  तेयार  करने  के

 चालू  करना  चाहती  है  ?
 सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई

 (at  :
 गृह-कार्य  उपमंत्री  विशेषज्ञ  समिति  ने  soar  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 हां  |  योजना  की  एक  प्रति
 '

 कर  दिया हं  ;  तथा
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 यदि  उसकी  मुख्य  उपलब्ध  रो  के

 सिफ़ारिशों  क्या  हैं ?  २०५  को

 दिक्षा  oa  प्राकृतिक संसाधन  तथा

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  आज़ाद  :  तम्बाकू  पर  प्रफुल्ल  की  छूट

 अभी  नहीं  ।
 Veo.  श्री  संगण्णा  :  क्या  चित्त  मंत्री

 प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  २९  १९५४  को
 ्

 गये  तारांकित छ

 प्रश्न  संख्या  १३६६  पर  गये

 सेना  के  मोटर  चालक
 अनुपूरक  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये

 ४८६.  सरदार  हुक्म  सिह :
 कबा  रक्षा

 उत्तर  का  निर्देश  करके  यह  बताने  की
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कृपा  करेंगे  कि  उड़ीसा  राज्य

 क्या  234 3-4  में  राज्य  किन  किन  थानों  के  क्षेत्राधिकार  में

 वहन  सेवाओं  में  सेनाਂ  के  किसी  भूतपूर्व  तम्बाकू  के  खेतों  पर  प्रफुल्ल  में  छूट  दी

 मोटर  चालक  या  कारीगर  को  नौकरी  ?

 मिली  है  ;  तथा

 वित्त  उपमंत्री  ए०  सी०  :

 (a)  यदि  at,  तो  कितनों  को  ?
 भ्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण

 रक्षा  उपमंत्री  :
 पत्र  सदन

 पटल  पर  रखा  जाता है
 ।  लिये

 हां
 ।  परिशिष्ट  ९,  झ्रनुबन्ध  संख्या  ४५]
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 चवन्नी-सूची

 ५--५  सई  से  8.0  १९५४)

 ५  WRu¥

 सदन  पटल  परे  रखे  गये  पृष्ट  भाग

 धाय  .१९५४  VEVe

 विभिन्न  अ  इजलासों  इत्यादि  के  सम्पन्न  में  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  को  बताने  वाला  विवरण  BEER  VER

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 आठवें  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  ¥EKR

 अ्रविलम्बनीयं  लोक  महत्व  के  विषय  पर  ध्यान  दिलाना--चिश्तिया  तथा

 बेतिया  के  बीच  te  गाड़ी  का  पटरी  से  उतर  जाना  ¥EHR— VERY

 सदस्य  की  दोष  सिद्धि  SEYR—— VERE

 दंड  प्रक्रिया  संतति

 संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव--प्रसमाध्त  ६५६--७१०

 ६  १९५४

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 वित्त  frdae  पर  हुये  विवाद  के  दौरान  में

 सदस्यों  द्वारा  पुत्र  गये  कई  weal  के  सबन्ध  में
 टिप्पणियां

 BOR  १--४७१६

 arta  प्रत  के  उत्तर  की  शुद्धि  ढ  १६-४७  १७

 सधलिम्बगीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया

 किताबों  में  हुए  एशियाई  प्रधान  मंत्री  सम्मेलन  में  मो

 फिलिस्तीन  और  इसराईल  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  प्रधान  मंत्री  द्वारा

 व्यक्त  किये  गधे  विचारों  के  विष  में  समावार  पत्रों  की  रिपोर्ट  Lig  Pig  5१९

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  सीधे  itT——

 संयुक्त  समिति  को  सौंपने  तथा  जनमत  के  लिये  परिवा  लत  करने  का

 प्रस्ताव  तथा  दण्ड  प्रक्रिया  को  संबोधित  +रने  AST  श्री  एस०  नी ०

 राम स्वामी
 हारा  प्रस्तुत  विधेय  +  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का

 असमाप्त  SY  a—  Sior9k

 दाक्रवार, च्  ७  मई =  १९५४

 संसद  सदस्य
 श्री  बी०

 एस०  तुडू
 का

 देहावसान



 (  2  )

 राज्य  परिषद  से  सन्देश  Vigo

 V9 विधेयक--परिषद  द्वारा  पारित  रूप  में  सदन  पटल  पर  गया

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  पर  ध्यान  श्रार्कीषत  करना--इस्पात  के

 '७९७८--  ४1७८० नये  कारखाने  की  स्थापना  का  स्थान

 सदन  पटल  पर  wa  गये

 निष्क्रान्त  सम्पत्ति  के  प्रश्न  पर  पाकिस्तान  से  हुई  बातचीत  के  सम्बन्ध

 में  विवरण  Siglo—— V9  2

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक--संयुक्त  समिति को  सौंपने  तथा

 परिचालित  चरने  का  प्रस्ताव--श्रसमाप्त  CO

 ८  १९५४

 आश्वासन

 प्रथम  प्रतिवेदन  का  उपस्थापित  VEL

 हिमाचल  प्रदेश  विलासपुर  विधेयक--याचनाओं  का

 ८  ११--र्व८१२ उपस्थापन

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 चत्द्रनगर  जांच  झ्रायोग  की  सिफारिशों  के  बारे  में  भारत  सरकार के  निर्णय
 *

 VEY

 संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  सम्बन्धी  विधेयक--पुरःस्थापित  बट

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक--संयुक्त  समिति  को  सौंपा  गया  ८  RR  VEN

 हिमाचल  प्रदेश  विलासपुर  विधेयक--संशोधित  रूप

 में  पारित  ८

 LECH AIAT AYE थ  त्न शिलांग  रेंज  तथा  छावनियां  विधि

 विंधेयक--संशोधित  रूप  में  पारित

 रबड़  तथा  विक्रय )  संशोधन  विधेयक--प्रवर  समिति  को

 सौंपने  और  परिचालित  करने  के  प्रस्ता1--्रसमाप्त  ¥CGG——¥F oF

 १०  १९५४

 लोक  महत्व  के  विषय  पर  ध्यान  दिलाना--र्सिंगरैनी  कोयला  को

 हैदराबाद  में  दुर्घटना  है. क  oVW——¥R Pa

 समितियों  के  लिये

 प्राक्कलन  समिति  ¥22%o

 लोक  लेखा  समिति
 FS Lo— Ve Ve

 लोर  समिति  में  राज्य परिषद्  के  सदस्यों  का  रखा  जाना  ह--

 भारतीय  प्रफुल्ल  विधेयक--पुर:स्थापित  १२



 (  रे  )

 रबड़  पादन  तथा  संशोधन  विधेयक--प्रखर  समिति  को  सौंपने

 का  प्रस्ताव--स्वीकृत  SVYR—MRR

 हिन्दू  विवाह  विच्छेद  विधेयंक--संयुक्त  समिति  को

 के  विषय  में  रा जय परिषद्  की  सिफारिश  से  सहमति  के  लिये  कें

 प्रस्ताव--असमाप्त  YRQU— RKC

 ४९४८--४९८२ शान्ति  के  कामों  के  लिये  अ्रणुदाक्ति  का  प्रयोग

 ११  BAuy

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 दिल्ली  राज्य  बिजला  बोड़  का  PAK RNY  का  पुनरीक्षित  प्रा कं कलन

 १९५४-५५  का  प्राय  व्यय  और  के

 आयਂ  aga  प्रा  हितों  के  सम्बन्ध  में  व्याख्यात्मक  टिप्पणियों  BRCR

 तारांकित  wat के  उत्तर  में  द्धि  CRC  ३--४९८४

 सदन  का  काय

 भाषणों  के  लिये  समय  सीमा  CR CV—— BACK

 हिन्दू  विवाह  तथा  विवाह-विच्छेद

 संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  विषय  में  राज्य  परिषद  की  सिफारिश

 से  सहमति  के  प्रस्ताव--ग्रसमाप्त  VAC4—4 o VY

 १२  १९५४

 विशेषाधिकार  प्रश्न  ko  ¥u——ko bo

 सदन  पटल  पर  रख  गय

 प्रशिक्षण  तथा  नियोजन  सेवा  संगठन  समिति  कीਂ  रिपोर्ट  koko

 व्यवसाय  प्रमाणन  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  oko

 अदालत  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  विवरण

 प्राक्कलन  समिति--सातवीं  का  प्रस्तुत  करना  Kok

 गैर  सरकारी  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति--नवीं  रिपोर्टे  का

 प्रस्तुत  करना  ५०५१

 हिन्दू दू  विवाह  तथा  विवाह-विच्छेद  विधेयक--याचिकायें  प्राप्त  Kok I——-HOKR

 रेलवे  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  को  देय  लाभांश  की  दर  पर

 पर्नावर्लॉकन  करने  के  लिये  संसदीय  समिति  की  निर्यात ि  द  क्त के

 बारे  में  प्रस्ताव--स्वीकृत

 हिन्दू  विवाह  तथा  विवाह  विच्छेद  विधेयक--संघ क्त  समिति  को  सौंपने

 के  विषय  में  राज्य  परिषद  की  सिफारिश  &  सहमति  के  लिये

 प्रस्ताव--ग्रसमाप्त  Yok R——& Rod

 राज्य  परिषद  से  सन्देश  ad



 (  ४
 )

 विशेष  fate  निधेयंक--पंरिषेंद  द्वारा  पारित  रूप  मैं  पटल  परे

 गया
 ५१०८

 १३  १९५४

 राज्य  परिषद  से  सन्देश

 म
 ~ मजूरी  विधेयक--परिषद  द्वारा  संशोधित  रूप

 सदन  पटल  पर  रखा  गया  ५१११

 पुस्तक  प्रदान  विधेयक  द्वारा

 संशोधित रूप  में  tat  ges  पए  रखा  गया  IRR

 कच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  दाते  )  विधेयक--परिषद  हारी

 संशोधित  रूप  में  सदन  पटेल  पर  रखा  गया  ५१११

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 सदर  पव  के  अंतर्राष्टीय  सेनिक  न्यायाधिकरण के  सदस्य  के  रूप

 में  भारत  सरकार  द्वारा  अपने  अधिकारों तथा  न्याय  क्षेत्र  के  बारे

 में  प्रेस  विज्ञप्ति  HOPI — VAR

 प्रबल  सम्पति  अधिग्रहण  अजन  अधिनियम  १९५२  के  अन्तर्गत

 भ्रंघिस  चना  ५११७

 भाग  राज्यों  कीं  सरकारें  )  विधेयक--याचिकायें  उपस्थापित  ५११७

 अविलम्बनीय  लोक  महत्वਂ  के  विषय  पर  ध्यान  दिलाना--जापानी  az

 भपरोधियों  के  विषय  में  क्षमा-दान  प्रबन्ध  में  पाकिस्तान  को
 ~

 भारत  के  वेध  उत्तराधिकारी  के  रूप  में  सम्मिलित  किया  जाना  WI PQ--—4 9 OY

 विशेषाधिकार  को  & 2 Pg—& 828

 निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन--चर्चा  असमाप्त

 & 29 —4& igig काफी  विक्रय  विस्तार  )  विधेयक--वापस  लिया  गया

 काफी  विक्रय  विस्तार  विधेयक--पुरःस्यापित  & L919

 हिन्द  विवाह  तथा  विवाह-विच्छेद

 qua  समिति  को  सौंपने  के  विषय  में  राज्य  परिषद  की  सिफारिश

 से  सहमति  के  लिए  प्रश्ताव--स्वीकृत

 १४  24¥

 सदन  पहल  पर  रखे  गये  Ta

 RA4 ey  के
 लिए  अनुदानों  की  att  के  सम्बन्ध  में  सदस्यों

 से  प्राप्त  हुये  कुछ  ज्ञापनों  के  उत्तार द ेat  वाले  विवरण  &ER8

 az  प्रक्रिया  संहिता  १९

 -याचिका  उ

 उपस्थापित

 शुद्धि
 Koo ४

 १९५३  को
 पूछ

 गये  अनुपूरक  प्रश्न  के  उत्तर  में



 (  ५.

 हाउस  आफ  पीपुल  सेक्रेट  रिया  शरर  अंग्रेजी

 नामकरण  ५२०१

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  विधेयक--पुरःस्थापित  ५२०१--५२०२

 संस  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  सम्बन्धी  विधेयक--संद्ोधित  रूप  में

 ५२०२--५२५३

 निर्वाचन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  के  बारे  में  चर्चा  KRY  न--

 १५  १९५४

 अन्तर्राज्यीय  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  संकल्प--चर्चा  असम प्त  ५२६९--५३५४

 १८  १९५४

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण  ५३५५

 राज्य  परिषद  से  संदेशा

 औद्योगिक  विवाद  विधेयक--परिषद  द्वारा  पारित  रूप  में

 सदन  पटल  पर  रखा  गया  ५३५७--५३५८

 सदन  पटल  पर  रख  गय

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  आदिम  जाति  आयुक्त  वार्षिक

 ५३५८

 अल्प  सुचना  प्रदान  के  उत्तर  की  शुद्धि  २३५८--५२३२५९

 तारांकित wet  के  उत्तर  की  ake  ५३५९

 सहायक  प्रादेशिक  सेना  विधेयक-<पुरःस्था  पित  ५३५९--५३६०

 अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 स्थानापन्न  प्रस्ताव  स्वीकृत  ५  ३६०--५४०९

 न्यूनतम  मजूरी  विधेयक

 राज्य  द्वारा  किया  गया  संशोधन  स्वीकार  किया  गया  प--

 पुस्तक  प्रदान  विधेयक

 राज्य  परिषद्  द्वारा  किया  गया  स्वीकार  किया
 गया  प  ४१०

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  विधेयक--राज्य  ्य परिष दि
 द्वारा  किया  गया  संशोधन  स्वीकार  किया  गया

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  किधेयंक--संयवत  समिति
 को  का  स्व

 सदस्  द्वारा  शपथ  ग्रहण  पुरनूर--प

 १९  १९५४

 सदन  पर  रख  गय

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  १९५२--भाग  १  पए
 x

 १९५१-५२  के  भारतीय  रेलवे  के  विनियोग  भाग  YY

 १९५१-५२  के  भारतीय  रेलवे  के  भाग  I— fret

 qe

 १९५१-५२  के  भारतीय  रेलवे  के  अवरुद्ध लेखे  वे

 विवरण  भी  सम्मिलित  जिनमें  ऋण  लेखे  भी  दिये
 हुये

 आयव्यय  विवरण  पत्र  तथा  हानि  लाभ  लेखे  4PaR



 (  पि  )

 १९५१-५२  के  रेलवे  की  कोयला  खदानों  के  आयव्ययक  विवरण  पत्र

 तथा  कोयले  आदि  की  कुल  लागत  के  विवरण  WERE

 लेखा  परीक्षा  १९५३  UVR

 सामाजिक  परियोजनाओं  सम्बन्धी  मूल्यांकन  प्रतिवेदन  Vea)

 चलचित्र  जांच  समिति  की  सिफारिशें  uray

 अनुदानों  की  मांगों  सम्बन्धी  ज्ञापनों  के  उत्तर  Cea)

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  शिकायतों  सबब-धी  याचिकाएं  पु  Kig—4 VU

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  पर  ध्यानਂ  दिलाना--उड़ीसा  में

 चावल  का  अतिरिक्त  स्टाकਂ  U¥4C—UY Go

 काफ़ी  विक्रय  विस्तार

 र  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत

 विद्वेष  विवाह  विधेयक--विचाराधथ

 प्रस्ताव--असमाप्त  KY 0 —44YE

 २०  Rah ts
 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ९३२  के  एक  अ्रतुपूरक  प्रश्न  के  दिये  गये  उत्तर

 को  ठीक  करने  वाला  वक्तव्य  KY Q——UU YL

 सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति--तृतीय  प्रतिवेदन  उपस्थापित  ५५४८

 विशेष  बिनाह  ‘frtaan—arg  प्रस्ताव--प  राय  द्वारा  पारित  रूप

 अवाप्ति  UUYC—UG LE

 राज्य  परिषद्
 से  सन्देश  KE PR—KRXO

 २१  १९५४

 सदन  पटल  पर  रखे  गये
 विभिन्न  सत्रों में  मंत्रियों  दिये  गये  विभिन्न  आए  प्रतिज्ञाओं

 तथा  वचनों  पर  सरकार  द्वारा  at  कार्यवाही  दर्शाने

 वाले  विवरण  BERL HARRR

 खान  तथा  खनिज  (f afar  तथा  १९४८  की  घारा

 १०  के  अन्तत  अ्धघिसुचन।यें  ५६२३

 दामोदर  घाटी  निगम  के  विषधर  में  राव  समिति  का  प्रतिवेदन  ५७१३

 राव  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  के  विनिश्चय  Kory

 प्राकलन  समिति  के  पंचम  प्रतिवेदन  की  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की

 गई  कार्यवाही  दर्शाने  वाला  विवरण  49 ev

 प्राक्कलन  समिति--आठवें  तथा  aq  प्रतिवेदनों  का  उपस्थापन  KERR

 याचिका  समिति--तीसरे  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  ५६२३

 अनुपस्थिति  की  अनुमति  URRY

 केंन्द्रीय  ट्रेक्टर  संगठन  के  लिये  ट्रेक्टर  खरीदने  सम्बन्धी  वक्तव्य  ५६२४-५६ ३

 भारतीय  ढोर  परिरक्षण  विधेयक  सम्बन्धी  वक्तव्य  ५६३  ३--५६८५

 निष्क्रिय  सम्पत्ति  व्यवस्था  विधेयक--पुरःस्थापित  ५६  S4——UE VE

 प्रादेशिक  सेना  विधेयंक--पुर:स्थापित  KEYe

 विद्वेष  विवाह  विधेयक--विचाराथं--शभ्रसमाप्त  KR ¥E—KY

 राज्य  परिषद  से  सन्देश  OR



 संसदीय  वाद-विवाद

 प्रश्नोत्तर  के  अतिरिक्त  कार्यवाही )

 शासकीय वृत्तान्त

 BORE  rr

 अधिमान  wal  को  बोनस  अंश  बताया  ।  इस

 लोक  सभा  सम्बन्ध में  जो  स्थिति  वह  इस  प्रकार है  :

 ६  १९५४
 १९४३  में  इस  तरह  केंद  तीन  मामलों  में

 जारी  किये  गये  किन्तु  इधर  कुछ  समय  सें

 इस  प्रकार  के  भ्रमों  को  जारीਂ  करने  की  प्राज्ञा सभा  सवा  आठ  बज़े  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन  नहीं
 दी  गई  है

 ।  इस  समय  की  नीति  के  भ्रनुसार

 भी  किसी  भी  प्रकार  के  शेयरों  को  बोनस

 प्रश्नोत्तर र  दायरों  के  रूप  में  नहीं  जारी  किया  जा  संता  |

 भाग  १)  बोनस  अंशों  के  जारी  किये  जाने  का  यह

 अभिप्राय  नहीं  है  कि  कम्पनी  द्वारा  परिसम्पत्

 ९  Ho  उठ
 को  खुला  छोड़ा  भारतीय  प्राय कर

 प्ंघिनियम
 की  धारा  2 (8)  के  भ्रल्तगंत

 सदन-पटल  पर  ta  गयें  पत्र  यह  की  परिभाषा  में  नहीं  भ्राता  ।

 वित्त  विधेयक  पर  हुए  विवाद  के  दौरान  किन्तु  डिबेंचर  या  डिबेंचर  स्टॉक  के  वितरण  में

 भिन्न  स्थिति  है  । में  सर्वस्य  द्वारा  पूछे  गये  कई  प्रश्नों

 के  सम्बन्ध  में
 टिप्पणियां

 ा
 परिसम्पत  के  खुला  as  देने  से  जब

 वित्त  उपमंत्री  एम०  ato
 बोनस  शेयरों  पर  छूट  होतीਂ  तो  उस  समय  यह

 में  डा०  लंका  सुन्दरम्  शौर  श्री  खण्डूभाई  देसाई  हो  सकता  है  कि  पहले  के  श्रंदाधारी  न

 क्योंकि  tar  ए+  से  दूसरे  के  पास  चले  जाते  हैं  ।
 द्वारा  पूछे  गये  कई  प्रश्नों  के-सम्बन्ध  में  उन  तीन

 टिप्पणियों  जो  उन्होंने  वित्त  विधेयक  पर
 यदि  पहला  अ्रंगाधारीਂ  अंशों  का  सौदा  करता

 हो  तो  वह  विक्रय  से  ara  शौर  यदि
 हुए  विवाद  के  उत्तर  में  दिये  गये  वचन  के

 अनुसार  २१  geUy  को  दी  एक-एक
 वह  केवल  भ्रंश क्र ता हो  तो  उसे  कोई  भी  कर

 नहीं  देना  पड़ेगा  ।
 करती  लंदन  पटल  पर  रख  देता  हूं  ।

 टिप्पणियां
 यह  संभव  है  कि  वास्तविक  विक्रय कें

 दुरू  का  अंशधारी  अपने  शेयरों  को  हस्तांतरित

 २१  १९४५४  को  लॉक-सभा  में  करे  ।  इस  प्रकार  जब  तक  अ्रायकर  विभाग

 वित्त  विधेयक
 पर  हुई  चर्चा  के

 दौरान
 में  श्री

 इस  हस्तान्तरण  को  नहीं  झुठलाता
 तब  तक

 अधिकार  नहीं  दिया जा  सकेगा  । खुदाई  देई  हू  नें  छूट  संहित  संग्राहक

 155  PSD
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 एम०  ato

 बोनस  भ्रमों  के  वास्तविक  हस्तान्तरण  म॑  गये  ।  राज्यों  ने  QeyI—UY A में  mts

 भी  इस  आयकर  कई  घाटा हो  सकता  है  करोड़ रुपये  का  ऋण  लिया जब  fe  बजट

 जब  बाद  का  भ्रंश-क्रेता  कोई  भी  कर  न  दे  प्राक्कलन  १४  करोड़ रुपये  का  था  |  १९  f-4X

 कम  कर  दे  |  कर-देयता  की  टालमटोल  अथवा  श्र  PEUY  में  भी  LEYR—YY  की  ही

 पोता  फसरों  के  जारी  करने  के  प्रदान  पर  हालत  होगी  ।  इन  सब  को  जोड़  कर

 इन  पांच  वर्षों  में  राज्यों  द्वारा  १३१  करोड़ करारोपण  जांच  अयोग  विचार  कर  रहा  है

 रुपये  का  ऋण  केन्द्र  द्वारा  २२  करोड़
 प्रसंग  :  २०  १९५४ को  लोक-सभा

 डा०  लका  पिदरम  द्वारा  उठाय  गय
 रुपये  का  ऋण--यानी  FT  XR  करोड़

 रुपय का  ऋण  मिल  सकेगा ॥

 डा०  लंका  न्र  ने  योजना  आयोग  ये  प्राक्कलन  काल्पनिक  नहीं

 राज्यों  की  ही  इस  काम  में  बढ़ने  का
 की  विगत  वर्ष  की  प्रगति  रिपोर्ट  में  दिये  गये

 संभाव्य  साधनों  की  तुलना  उन  तीन  विवरणों
 मौका  दिया  गया है  ।

 के  साथ  की  थी  जो  हाल  में
 संसद्-सदस्यों

 में  पूजी  लेखा  में  निक्षेप  निधि  तथा  अन्य

 परिचालित  किये  गये
 |  उन्हों  ने  इसी  बात  पर  विविध  ara  :  इस  शीष  में  cae  उन्नति

 आपत्ति  की  थी  कि  ये  दोनों  प्राक्कलन  क्यों  लेखा  दिये  भ्रमरी  orfe  mag

 भिन्न हैं  ।  प्रथम  तीन  वर्षों  में  राज्यों  को  कृषकों  के

 इरादी  पर  काफ़ी  रक़म  व्यय  करनी
 विवाद  रूप  से  इस  पर  चर्चा  नहीं  की  जा

 किन्तु  PEXR—-YV  कें  पुनरीक्षित  पड़ी  है  जब  कि  राज्यों  के  व्यापार  से  बहुत  कम

 राय  प्राप्त हुई  है  । प्राक्कलनों  में  तौ  बातें  भी  कराई  हें  जिन  के

 परिणामस्वरूप  इस  प्रकार  भ्रातृ  पड़  गया  हैं  ।  विदेशी  सहायता  डा०  लंका  सुन्दरम  नें

 केन्द्र  तथा  राज्यों  को  ऋण  के  रूप  में  धनਂ  बात  शिकायत की  है  कि  विदेशी

 की  प्राप्ति  :  योजना में  ऋण  लेने  का  लक्ष्य
 सहायता कम  हो  रही  है  ।  उन्होंने  ५२१  करोड़

 रुपय  का  जो  निवास  बताया  है  उस  में  विदेशी
 इस  प्रकार

 में  )
 सहायता  तथा/भ्रथवा  घाट  की  श्रथंव्यवस्थर

 शामिल है  । केन्द्र

 राज्य  oe  इसਂ  हिसाब  में  अनाज  तक  २३१  करोड

 हि  रुपये  ग्र धि कृत  रूप  से  हैं  ।  किन्तु  ara  की

 कुल  योग  gy  जाती  है  कि  PEUV—UY  कौर  १९५५-५६

 म  श्र  भी  कुछ  सहायता  प्राप्त  होगी  ॥

 पहले  दो  वर्षों  में  केन्द्र  को  2 x y  करोड़
 १९५४-५५  के  में  दिखाया

 रुपये  व्यय  करने  जब  कि  राज्यो ंने  २९  गया  YY  करोड़  रुपये  का  ऑ्रांकड़ा  पहले  से

 करोड़  रुपये  का  ऋण  इकट्ठा  किया  ।  2&y2-  अधिकृत धन  की  उपलब्धियों के  ग्रा धार  पर
 YX  केन्द्र ने  ऋणों  के  रूप  में  ७५  करोड

 बनाया गया  है

 रुपये  प्राप्त किये  जब  कि  उसे  ११४  करोड़

 रुपये  देने  चनांचि  इस  रकम  में  से  नक़द  प्राप्त  विदेशी  सहायता के  प्राक्कलनों में

 बचत  नियोजन  लेखा  में  ४०  करोड़  रुपये  अमरीकी गेहूं  ऋण  भी  शामिल  है  ।



 B94  सदन  पटल  पर  खे  गये  पत्र  ६  मई
 १९५४  तारांकित प्रश्न  के  उत्तर  ४७१६

 वध चक

 घरेलू  बजट  सम्बन्धी  साधन  :  डा०  में  बनाये  जाते  हें  जब  कि  कुछ  महीने  बाद

 लंका  सुन्दरम् ने इस बात पर ने  इस  बात  पर  प्राय  प्रगट  ऋण  लिया  जाता  है  ।  इसी  प्रकार  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 किया है  कि  वित  वर्ष  की  प्रगति  रिपोर्ट  की  बेक से  हम  ने  वास्तव  में  पुर्ननिर्माण एवं

 तुलना  में  घरेलू  बजट  सम्बन्धी  साधनों  का *  विकास  निमित  जो  धन  लिया  है  वह  प्राप्त  लगों

 प्राक्कलन  क्यों  प्रतीक  रखा  गया  है  ।  किन्तु  से  थोड़ा-सा  भिन्न  है  ।  इसी  प्रकार गेहूं  के  ऋण
 रिपोर्ट  में  जो  भी  बात  ars  उस  में  साधनों

 के  सम्बन्ध  में  भी  कोई  बजट  प्राक्कलन  नहीं

 के  सम्बन्ध में  कोई  भी  भविष्यवाणी नहीं  की  बनाया  जा  सकता  था  ।  बजर  कौर  पुनरीक्षित

 गई  थी  ।  are  सब  ने  देखा  होगा  किं  प्राक्कलनों  के  बीच  इतना  होना  श्रीनिवास

 पत्रों  में  घरेलू  साधनों  को  प्राक्कलन  १,१२३  ्र  इस  का  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  हर  वर्ष

 करोड़  रुपये  का  है  जो  योजना  में  प्रारम्भ  में  बाद  दिया  जाता है
 दिये गये  2,245  करोड़  रुपये  के  प्राक्कलन से

 कम  है  |  डा०  लंका
 सुन्द  थ  न  इस  शोर  भी  निर्देश

 किया है  कि  झ्रांकड़ों  में  असंगतियां हें
 ।

 यह
 कदाचित  डा०  लंका  सुन्दरम  की  यह

 स्वाभाविक  सी  बात  है  कि  meal  संसद्  के
 धारणा  है  कि  आयों  से  प्राप्त  धनਂ  ग्रोवर  “

 बाद  इस  सदन  के  बनने  तक  की  waft  कई
 राजस्व  लेखा  पर  का  बजट-आधिक्य  एक  सी

 परिवहन  हुए  जिन  के  परिणामस्वरूप  इतना
 चीज़  हू  freq  वास्तव  में  ऐसी  बात  नहीं  ।

 अन्तर  पड़ा  ।  चुनांचे  १३  करोड़  रुपये  का
 इस  मद  में  राजस्व  लेखा  पर  योजना-इतर

 अन्तर  इसलिये  पड़ा  कि  PEUYI—KR  में  ऋण
 व्यय

 रहित  राजस्व  लेखा  कुल  राय
 पर  पहुंचने  वाला  गेहूं  में  भारत

 शामिल  वास्तव में  यह  बात  हैं  कि

 इतर  साधारण  व्ययों  को  घटा  कर  इस  योजना
 पहुंचा  ।

 PEXR-XB  के  बजट  में  प्रौद्योगिक  विकास के  लिए  राजस्व  की  प्राप्तियों  से  कितनी

 रक़्म  जा  सकेगी  ।  के  प्रस्तुत  चुराकर  में  भी  उन्हों  ने  कोई  eat

 जताया  है  ।  इस  का  यही  कारण  है  कि  १£६४२-

 २९२  १९५४  को  लोक-सभा  में  ५३  के  अन्तिम  बजट  में  मशीनों  का  निर्माण

 डा०  लंका  सुन्दरम  द्वारा  उठाये  करने  वाले  निगम  के  अंशों  में  धन  नियोजन  के

 गये  कई  के  सम्बन्ध  में  लिये  २४५  लाख  पये  का  उपबन्ध  रखा  गया

 टिप्पणियां  था

 LELO—-ZQ  से  eeUR-Av  तक  के  डा०  लंका  सुन्दरम

 नये  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  क्या  इन  टिप्पणियों  at  प्रतियां

 अर  बनायें  गये  राय-व्यस्कों  के  बीच  जो  माननीय  सदस्यों  को  दी  जायेंगी  ?

 भारी  अन्तर  रहा  उस  के  सम्बन्ध  में  डा०
 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  किसी  भी  सदस्य

 लंका  क सुन्दरम न ने  २२  Rau  को  अ्रपने
 को  इस  की  प्रति  छेने  की  आवश्यकता  पढ़े

 भाषण  में  प्रा पत्तियां  कीं  ।  इस  में  श्राइचयें
 तो  उसे  दी  किन्तु  उन्हें

 की  कोई  भी  बात  नहीं  ।  ऐसे  श्रबसरों पर  दिया  नहीं  जाता  |
 शेयर  बाजारों  की  अवस्था  और  राज्य  सरकारों

 द्वारा  उठाये  जानें  वाले  ऋणों  को  ध्यान  में  तारांकित  प्रदान  के  उत्तर  की  शुद्धि

 रखना  पड़ता  है  ।  यह  भी  ध्यान  में  रखने  की  वित्त  उपमंत्री  ए०  ato  :

 चीज़  है  कि  बजट  प्राक्कलन  जनवरी-फरवरी  १०  १९५४  को  श्री  कृष्णा चाक  जोशीਂ



 RACE AC
 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के

 ६
 १९५४

 मामले  की  ओर  ध्या  आकर्षित  BOLS

 किया  जाना

 एम०  सी ०

 हारी  पूछे  गये  तारांकित  cet  संख्या  ८६७  rate  भारत  के  माननीय  प्रंघाने  यंत्रों  ने

 के  अनुपूरक  प्रदान  के उत्तर  हैदराबाद  राज्य  विरोध  किया

 में  प्रचलित  हाली  सिक्के  के  सम्बन्ध  में  जो  सूचना  (2)  wader  समाचार  एजेन्सी  की

 नी गई  उस  में  दाद्धि की  जाय  ॥
 एक  रिपोर्ट  में  भारत  के  प्रधान  मंत्री  पर  यह

 त्र  मुद्रा  (GF  वाले  नोटों  सहित
 रारी  लगाया  गया

 थी
 किं  उक्त  सम्मेलन  में

 १२  '७९  करोड़  जब  पाकिस्तान  के  प्रधानों  मंत्री  ने  काश्मीर

 सिक्के  Lot  वाले  सिक्कों  सम्बन्धी  seq  उठाया  उस  कें

 ४
 *  ५५५  करोड़

 लड

 प्रधान  मंत्री  )  ने  उसे  यह  धमकी  दी  थी  कि

 तुम्हारे  टुकड़े  कर  दूंगा  ।

 कुल  योग  \9' 2¥  करोड़
 (३)  इस  रिपोर्ट  में  यह  भी  बताया  गया

 है  कि  भारत  के  प्रधान  मंत्री  ने  इसराइल  के

 आक्रमण  को  उचित  शौर  उन-की  इस

 अविलम्बनीय  के
 राय  को  मध्य  पूर्व  के  कई  देशों  में  परिचालित

 विषय  को  ait  ध्यान  आकर्षित  भी  किया गया  ।

 जाना
 प्रधान  मंत्री  तथा  विदेशी  काय  एवं  रक्षा

 कोलम्बो  में  हुए  एशियाई  प्रधान  मंत्री  सम्मेलन
 ~  मंत्री  जवाहरलाल

 मं  फिलिस्तीन
 -

 रिपोर्टों  की  are  निर्देश  किया  गया  वे

 MC  इसरायल  के  सम्बन्ध  में  भारत
 निराधार  मुझे  दुःख  है  कि  इस  प्रकार  की

 के  प्रधान  मंत्री  द्वारा  व्यक्त  किए  असाधारण  रिपोर्टों  का  इतना  प्रचार  किया

 गए  विचारों के  विषय में

 चार-पत्रों  की  रिपोर्ट
 जाता  एक  बार  कोई  झूठी  बात  फेल  जाय

 तो  उसे  रोकना  बहुत  कठिन  बन  जाता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरदार  ए०  एस०
 सभी  जानते  हें  कि  उक्त  सम्मेलन  की  कार्यवाही

 सहगल  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  अक्षित  गोपनीय  अतः  इस  सम्बन्ध  में  प्रसार  नहीं

 करेंगे  ।  किया  जा  संकता  था  ।  Hata  ऐसा  होता  है

 सरदार  ए०  सी०  सहगल  कि  कई  समाचारपत्र  इस  बात  का  अनुमान

 विमान  में  नियम  २१४  के  अधीन  इस  लगाते  हें  कि
 क्या  या  कहीं  से  कोई  सुचना

 व्यय  लोक-महत्त्व  के  मामले  की  रोक  माननीय  प्राप्त  करते  हैं श्नौर  उसी  की  एक  कहानी  बनाते

 प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  आक्षित  करना  चाहता
 कुछ भी  में  न  तो  सदन  में  कौर  न  कहीं

 कौर उन  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  इस  के  बाहर  लोगों  में  इस  बात  कीं  चर्चा  करना  उचित

 सम्बन्ध  में  एक  बयान दें  समझता  हूं  कि  वहां  वास्तव  में  क्या  किस

 (१)  कराची  प्रकाशित  होने  वाले  ने  क्या  कहा  प्रौढ़  किस  ने  क्या  नहीं  कहा  ।

 हान  में  छपी  श्र  पाकिस्तान  रेडियो  से  स्वाभाविक  है  कि  वहां  सभी  स्पष्ट  दादों  में

 प्रसारित  एक  रिपोर्ट  कि  कोलम्बो  के  सम्मेलन  ae  प्रत्येक  विषय  को  बहुत  से  पहलुओं

 में  प्रधान  मंत्रियों  ने  पाकिस्तान के  कहने  पर  से  देखा  गया  ।  देखने  की  चीज़  है  कि

 ट्यूनेशिया  are  फिलिस्तीन  के  कई  बातों  पर  समझौता  श्र  पांचों

 सम्बन्ध  सें  प्रस्थापनाओओं  को  स्वीकार  कर  लिया  उपस्थित  प्रधान  मंत्रियों  ने  एकमत  होकर  जो



 कै  के  (८  टी
 Wes  दण्ड  प्रक्रियों  संहिता  ६  सई  LSA? स  विधेयक  ¥92o

 श्री  एन०  एस०  जेन बात  वह  एक  वक्तव्य  में  जारी  की

 मुझे  ग्रा चा है  सदन  ने  यह  वक्तव्य  देखा  होगा
 |  :  मुझे  दुःख  के  साथ  यहं  कहना

 पड़ता  है  कि  ६००  खण्डों  से  सम्बन्धित
 यहीं  एक  महत्वपूर्ण  बात  है

 :  इस  से  पहले  की
 a

 का  कोई  महत्व  नहीं  ।  में  न  तो  यह  कह  विधेयक  पर  बोलने  के  लिये  ट्रेवल  २०  मिनट

 का  समय  काम  रहेगा  ।  य
 > ग  मुझे  a  अधिक

 सकता  प्रौढ़  न  इस  बात  पर  चर्चा  कर  सकता

 हूं  कि  भारत ने  इस  में  कितना भाग  लिया  समय  AT,  तो  में  क्षमा  चाहेगा  ।

 maar  किस  देश  नें  अधिक  भाग  लिया  |  अध्यक्ष  महोदय :  मेरा  कहने  का  यह

 तात्पर्य  था  कि  इस  चर्चा  में  हर  एक  बात  को
 मे

 यही  कहूंगा कि  सभी  देशों  ने  उस  चर्चा  में

 पुरा  पूरा  भाग  लिया  प्रौढ़  सभी  देशों  ने  ठीक  बारीकी  से  देखने  की  श्रावश्यकता  नहीं  ।

 समय पर  इस  बात  का  बीड़ा  उठाया  है  कि  विचारा  प्रस्ताव  पर  afer  समय  नहीं
 1

 लगाया जाना  चाहिये  ।  माननीय  सदस्य  केवल यह  काम  परा हो  ।  इस  प्रकार के  सम्मेलन  में

 शत्रुता  था  ईर्ष्या  अथवा  TH  दुसरे  को  महत्वपूर्ण  पहलुओं  को  उपबन्धों  पर  चर्चा

 पछाड़ने-गिराने  का  कोई  भी  प्रशन  पदा  नहीं

 होता  ।  में  सदन  से  अनुरोध करूंगा
 कि  वह

 अनधिकृत  प्रेस  रिपोर्टे  न  पढ़  कर  स्वयं  सम्मेलन
 at  ato  डी०  मिश्र

 चित्त  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  ।  मेरा
 धरा  जारी  किये  वक्तव्य  को  पढ़ें  ।

 oe  कहना  यह  है  कि  जाब्ता  फौज़दारी  कानून  में

 क़रीब  पांच  छे  सौ  वफ़ायें  gat  उन  दामों
 द्ण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  तबदीली  करने  के  लिये  यह  बिल  लाया

 विधेयक---जारी  गया है  ।  हमें  हाउस  के  सामने  यह

 है  कि  कुल  क़ानून  के  अन्दर  बहुत  बड़ी  गलतियां
 अध्यक्ष  महोदय  :  अरब  सदन  इस  प्रस्ताव

 पर  meat  विचार  करेगा  किः  दण्ड  प्रक्रिया
 हैं  कौर  कुल  क़ानून  को  दुबारा  सेलेक्ट  कमेटी

 के  सुपुर्दे किया  जाय  ताकिਂ  हर  दफ़ा पर  गौर

 संहिता  विधेयक  को  एक  संयुक्त
 किया  जा  सके  प्रौढ़  जब  तक  हाउस  यह  नहीं

 समिति  को  सौंपा  भ्रौर  श्री  एस०  वी०
 समझेगा  कि  किस  किस  दफ़ा  के  eat  क्या  क्या

 राम स्वामी  के  नाम  में  जो  प्रस्ताव  है  त्रौः द्
 ग़लती  है  कौर  वह  ग़लती  दूर  की  जानी

 अनेक  संशोधन  हैं  उन  पर  भी  विचार  करे  ।
 तब  तक  यह  हाउस  कैसे  इजाज़त  देगा  कि  कुल

 मेरे  पास  बोलने  वालों  की  बहुत  सी  बिल  सेलेक्ट  कमेटी  को  जाय  |  जाब्ता  फ़ौजदारी

 परचियां  ताई  लेकिन  जब  तक  संक्षिप्त  क़ानून  जिस  में  ६००,  ७००  वफ़ायें  हैं  att

 में  भाषण  न  दें  ताकि  ary  ay  भी  बोलने  का  जिस  पर  कल  मुल्क  की  ज़िन्दगी  का  दारोमदार

 अवसर  तब  तक  में  उन  सभी  को  बोलने  जिस  पर  तमाम  अदालतों  प्रौढ़  थानों  का

 दारोमदार  है  कौर  जिस  पर  ला  एन्ड की  अराज  नहीं  दे  सकता  ।  उन्हें  अपने  सुझावों

 या  तर्कों  की  महत्वपूर्ण  बातें  ही  बतानी  चाहियें  ।  का  दारोमदार  में  नहीं  समझता  कि  हम

 हमारे  पास  केवल  ७  घंटे  हैं  कौर  इस  अवधि  लोग  कैसे  पुरी  तौर  से  पन्द्रह  मिनट  या  पांच

 में  माननीय  गृह  मंत्री  को  भी  उत्तर  देना  fare  में  हाउस  को  समझा  सकेंगे  कि  यह  बिस

 होगा  ।  में  आशा  करता हूं  कि  वे  अधिक  समय  पूरा  का  पुरा  सेलेक्ट  कमेटी  के  सुपुर्दे  वरना

 नहीं  लेंगे  ।  माननीय  सदस्य  अधिक  से  अधिक  चाहिये  ?

 २०  मिनट  तक  बोल  सकते हैं  ।  श्री  एन  अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  की

 एस०  जैन  |  नाइयां प्रा  सकती  हें  ।  माननीय  सदस्यों  को



 BORE  दण्ड  संहिता  द  मई  १९५४  सदा
 सादा

 निगाह  ध्न् ey-y  घायल  BRR

 स्मरण  होगा  कि  प्रवर  समिति  इस  प्रश्न  के  सभी  दैहिक  स्वाधीनता  से  विधि  द्वारा  स्थापित

 पहलुओं  पर  विचार  करेगी  ।  प्रक्रिया  को  छोड़  कर  wer  प्रकार  वंचित  न

 श्री  आर०  Sto
 सिर  में  ने  बताया .  .  .  किया  जायेगा  ।  हम  अराज  इसी  प्रक्रिया  पर

 विचार कर  रहे  हैं  । अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  बीच

 में  न  इस  समय  प्रवर  समिति  की  भलाई  तीसरी  बात  संविधान  के  म्रनुच्छेद

 के  लिए  केवल  चेतावनी  दी  विस्तारपुवेक  2(2)  में  दी  हुई  है  कि  कोई
 व्यक्ति  जो

 बातें  नहीं  बताई  जायं
 ।  हो  सकता

 है
 कि  संविधि

 बन्दी  किया  गया  ऐसे  बन्दी करण  के  कारणों

 से  यथा शक्य  शीघ्र  अवगत  कराये  गये  बिना के  ६००  खण्ड  लेकिन  प्रत्येक  खण्ड  महत्वपूर्ण

 नहीं  होता  |  में  चाहता  हुं  कि  प्रत्येक  सदस्य  को  हवालात  में  निरुद्ध  नहीं  जायेगा  कौर

 बोलने  का  अवसर  गर्त  संक्षिप्त  शब्दों  न  भिरानी  रुचि  के  विधि  व्यवसायी  से  परामर्श

 में  संगत  बातों  का  ही  बताना  झ्रावद्यक  है  |  करने  तथा  प्रतिरक्षा  कराने  के  अधिकार  से

 श्री  एन०  एस०  जेन  भाषण  जारी  रखें  ।  वंचित  रखा  जायेगा  |  इस  का  पथ  यह  हुआ

 श्री  एन०  एस०  जैन  कि  अभियुक्त  को  अपनी  रुचि  का  वकील

 दक्षिण  कल
 में  कह  रहा

 था
 कि  तीन  तरह

 मिलना  चाहिये  ।  इन  बातों  के  साथ  में  एक

 के  मामले  होते  हैं--सत्र  सम्मन  मामले  बात  का  कौर  उल्लेख  कर  देना  चाहता  हूं  ।

 झर  वारंट  मामले  |  इन  तीनों  के  लिये  अलग  अभियुक्त  को  शंका  का  लाभ  दिया  जाता  है  |

 इस  का  we  यह  ear  कि  अभियोक्ता  जो  साक्ष्य
 अलग  प्रक्रिया होती  है  ।  इस  विधेयक  द्वारा

 इन  प्र  क्रियायों  में  परिवर्तन  क  रने  क  विचार  है  ।  न्यायालय  के  सामने  रखे  उसे  बहुत  सोच

 लेकिन  इस  के  पहले  में  अप  का  ध्यान  संविधान  विचार  कर  रखा  जाना  चाहिये  ।  यद्यपि में

 के  झ्रनुच्छेद  २०,  २१  आर  २२  की  झोर  इन  बातों  से  सहमत  नहीं  फिर  यह  तो

 अक्षित  करना  चाहता  हूं  ।  हम  इस  कानून
 मानना  ही  पड़ेगा  कि  हम  इन  के  विरुद्ध  नहीं

 को  जिस  तरह  चाहें  बदल  नहीं  सकते  क्योंकि  जा  सकते हैँ  ।

 ऐसा  करने  में  संविधान  हमारे  सामने  झरा  जाता
 अब  में  सम्मन  मामले  पर  जाता  हूं  ।  इस  में

 है  ।  संविधान के  शभ्रनुच्छेद २०  (3)  में
 अभियुक्त  को  मौका  दिया  जाता  है  कि  वह

 खित  है  कि  किसी  अपराध  में  अ्रभियुक्त
 यायालय  के  सामने  यह  बतायें  कि  उस  ने

 कोई  व्यक्ति  स्वयं  अपने  विरुद्ध  साक्षी  होने  के

 लिये  बाध्य  न  किया  जायेगा  ।  इस  का  र्थे
 अपराध  किया  है  या  नहीं  ।  लेकिन  गम्भीर

 मामलों  में  प्रयुक्त  को  मजिस्ट्रेट  के  सामने

 यह  gar  कि  अभियुक्त  से  शपथ  ग्रहण  नहीं

 करवाई  जा  सकती  है  ।  उस  से  यह  नहीं  कहा
 कुछ  भी  कहने  की  श्रावव्यकता  नहीं  होती  ।

 धारा  RAR  के  श्रन्तगंत  उसे  अधिकार  प्राप्त
 जा  सकता  है  कि  वह  मामले  का  हाल  बताये  ।

 है  कि  वहू  चुप  रह  सकता  है  ।
 फौजदारी  कौर  दीवानी  मामलों  के  सिद्धान्त

 ही  अलग  अलग  होते  हैं  ।  दीवानी  मामलों  में  तो  महोदय  पीठासीन

 दोनों  ही  जोर  से  साक्ष्य  बराबर  होता  है  लेकिन  इस  मामले  में  प्रारम्भिक  झ्र वस् था  में  जिरह

 फौजदारी  मामलों  में  यह  पूर्वधारणा  रहती  है  आदि  की  अधिक  झ्रावश्यकता  नहीं  होती  ।

 कि  अभियुक्त  निर्दोष  है  ।  पहली  ती पेशी  में  तो  गवाहों  से  जिरह  भी  नहीं

 संविधान  के  २१वें  झ्रनुच्छेद  में  बताया  गया  की  जाती  है  यद्यपि  धारा  २४६  में  इस  की

 है  कि  किसी  व्यक्ति  को  अपने  प्राण  भ्रमणा  व्यवस्था है  ।  बात  तो  यह  है  कि  पहली  पेशी
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 CIV

 में  मुकदमा  आरम्भ  नहीं  होता  |  मुकदमे  की  वैसा  का  वैसा  रहने  दिया  जाये
 ।  प्रथम

 कार्यवाही  अरोप  लगाने  के  बाद  आरम्भ  पेशी में  सीमित  जिरह  रखिये  श्र  दूसरी

 होती  है  ।  मत  में  चाहता हूं  कि  धारा  २५६  पेशी  में  अभियुक्त  घारा?२५६  के  अनुसार  ही

 के  सम्बन्ध  में  किया  गया  प्रावधान  धारा  २४२  जिरह  कर  सकता  है  |  इस  प्रकार  ग्रीक

 कठिनाइयां  दूर  हो  जायेंगी  ।  विलम्ब  भी  न
 के  सम्बन्ध  में  भी  कर  दिया  हग

 केवल  उतनी  ही  जिरह  करने  दी  जायेगी  हुआ  करेगा  |

 जितनी  कि  न्यायालय  उचित  समझेगा  |
 यह  बात  तो  अब  करीब  करीब  मान  ही

 जहां  तक  धारा  Wo  का  सम्बन्ध  में  ली  गई  है  पाठक  गवाहों  के  बयान  धारा  १६४ के

 चाहता हैं  कि  जो  इस  में  जोड़े  जा  रहे  हैं  अंतगर्त  अभिलिखित  न  किये  जायें  ।  दस

 वे  न  जोड़े  ज़ायें  क्योंकि  यदि  इन  शब्दों  को  विधेयक  के  साथ  जो  कागज़ात  मिले  हैं  उन  में

 जोड़  दिया  जया  तो  इस  का  यह  we  होगा  कि  विशेष  पुलिस  स्थापना  के  महानिरीक्षक  ने

 मजिस्ट्रेट  उन्हें  बुलाना  भी  भी  प्रगति  राय  व्यक्त  कर  दी  है  ।

 चाहता  ही--उन  गवाहों  को  न  बुला  सकेगा  में  उठी  गवाही  देने  के  अपराध  के  सम्बन्ध

 जिन्होंने  अभियोक्ता  की  are  से  गवाही  दी  में  सरसरी  कार्यवाही  किये  जाने  के  विरुद्ध  हूं  ।

 होगी  ।  मेरे  विचार  में  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  से

 कोई  लाभ  नहीं  हो  सकता  ।  मुकदमों  में
 अंब  में  सत्र  मामलों को  लेता  हूं  ।  इस

 बारे  में  पुरानी  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  वही
 त्याय  होना  कठिन  हो  जायेगा  क्योंकि  कोई  भी

 न्यायालय  में  गवाही देने  के  लिये  कराना
 प्रक्रिया  दी  हुई  वारंट  मामलों  के

 सम्बन्ध  में  लागू  होती  है  ।  यद्यपि  इन  दोनों
 पसन्द  नहीं  करेगा  |  इस  प्रकार  न्यायालयों  में

 प्रकार  के  मामलों  की  प्रक्रियाश्रों  में  aire
 विश्वास  उत्पन्न  करने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 अन्तर  नहीं  फिर  इस  में  अधिक  समय  में  मानहानि  के  मामलों  के  सम्बन्ध  में

 जाता  है  ।  मेरा  निवेदन  कि  सत्र  भी  कुछ  कहना  चाहता हूं  ।  जो  परिवर्तन  किया

 मामले
 को  रखिये ही  नहीं  ।  अभियुक्त को  जा  रहा  है  में  उस  का  स्वागत करता  हुं  ।  मेरे

 सीधे सत्र  न्यायालय  के  फूटे  किया  जा  सकता  है  ।
 विचार  में  यह  कदम  ठीक  दिशा की  शोर

 वहां  वही  प्रक्रिया  अपनाई  जा  सकती  है  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इसे  केवल
 जो  किसी  प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय  इन  दाब्दों  तक  ही  सीमित  न  रखा

 में  अपनाई  जाती  है  ।  यदि  विधेयक  के  वर्तमान  अन्य  कोई  सरकारी  कर्मचारी  कठिन  सरकारी
 क उपबन्ध  को  रहने  दिया  जाता  है  तो  झ्र भि युक्त  कार्य  के  पालन  करने  सें  ।  इस  में  यह  बातें

 का  यह  अघिकार  समाप्त  हो  जायेगा  कि  वह  थी  शामिल  कर  ली  जायें  ।  यदि  कोई  किसी

 स्वयं  कुछ  कहे  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय
 मंत्री  या  सरकारी  के  विरुद्ध यह  कहे

 में  mod  विरुद्ध  दी  जाने  वाली  गवाही  सुन  कि  ag  दुराचारी  भ्रष्ट  है  या  पतित  है

 सकता  है  प्र  गवाहों  से  जिरह  कर  सकता  है  |  ait  इस  से  वह  जनता  की  रखा  में  गिर

 सत्र  न्यायालय में  भी  वह  गवाहों से  जिरह  जाता  है  तो  इन  के  विरुद्ध  भी  कार्यवाही  किये

 कर  सकता है  ।  लेकिन  वर्तमान  उपबन्ध  से  जाने  उपबन्ध होना  चाहिये  ।  सरकारी

 आप  उस  का  यह  अधिकार  छीनना  चाहते  हैं  ।  की  हर  प्रकार  से  रक्षा  होनी

 मेरा  निवेदन  है  कि  साप  हआ  कार्यवाही  चाहिये  |  सरकार  उस  व्यक्ति  के  विरुद्ध

 wm  बिल्कुल खत्म  कर  दें  ।  सत्र  न्यायालय में  कड़ी  कार्यवाही  करना  चाहती  है  जो  बिना

 अभियुक्त  को  दो  बार  जिरह  करने  का  अधिकार  किसी  ara  के  सरकारी  कर्मचारियों  को
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 विचार  प्रगट  करन  का  मौका  दे  जो  इस  विषय बदनाम  करना  चाहते  जिस  कमंचारी

 बदनाम  किया  गया  उसे  साक्ष्य  कटघरे  में  तो
 पर  यहां  बोल  चुके  हें  या  झपने  सुझाव  देना

 आना  ही  होगा  और  इस  प्रकार  सारी  बातें  चाहते  हैं  ।

 स्पष्ट  हो  जायेंगी  ।  यदि  वह  वास्तव
 श्री  फ्रेंक  एंथनी  :  में  समझता हुं  कि  न  तो

 दुराचारी  या  नष्ट  है  तो  जनसेवी  व्यक्ति
 इस  संशोधन  विधेयक  को  यथावश्यक

 उस  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  साक्ष्य  दे  सकते  हैं  ।
 चालित  करवाया  गया  है  और  न  जनता  की

 सम्मति  ही  ली  गई  हे  ।  हालांकि  माननीय मामले  हस्तान्तरण  करने  का  अधिकार

 सत्न  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  को  देना  तो  गृह-कार्य  मंत्री  का  कथन  हैं  कि  उन्होंने  राज्य

 सरकारों  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों ठोक  है  लेकिन  जिला  '  मजिस्ट्रेटों  के  हाथों  में

 अधिकार  दे  रखना  ठीक  नहीं  है  इसे  वापस  की  समितियां  ले  ली  हैं  किन्तु  इन  न्यायाधीशों

 को  फौजदारी  के  अभियोगों  का  बिल्कुल ले  लिया  जाना  चाहिये  ।  इस  उद्देश्य  को  ले  कर

 ही  अनुभव नहीं  हे  ।  मेरी  समझ  से  तो  सभी धारा  ४२८  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  ।
 विधि  जीवी  संघ  इन  प्रस्तावित  प्रमख

 ज़िला  मजिस्ट्रेट  को  धारा  vot  क  के
 रनों की  निन्दा  ही  करेंगे  ।  कम  से  कम  सेशन  के

 अन्तर्गत  wits  सुनने  वा  अधिकार है  ।  जब
 सुपुर्द  करने  की  कार्यवाहियों को  कोई  भी v  अपील  के  भ्ररघकार ले  लिये  गये  हैं  तो  इस
 विधि जीवी संघ  स्वीकार  नहीं  करेगा  ।

 अ्रधिकार  को  भी  ले  लिया  जाना  चाहिये  ।

 में  प्रस्तावित किये  गये  कुछ  संशोधनों का
 दत्त  4,  म  एक  बात  सरकार  दारा

 तो  स्वागत अवश्य  करता  हूं  उदाहरणस्वरूप

 चलाये  गय  मुकदमों  के  सम्बन्ध  में  कहना
 असेसर  की  सहायता  से  सुकर्मों  की  सुनवाई

 चाहता  ह  ।  म॑ं  जानना  चाहता  हं  कि  इस  प्रकार  समाप्त  करने  के  प्रस्ताव को  ले  लीजिये  ।

 के  मुकदमों  सें  साधारण  व्यक्ति  की  क्या  स्थिति  इसका  समर्थन  करता  1.0  ।  इसको  समाप्त  करना

 है  ।  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  अ्रतसार  आवश्यक है
 उसे  मुकदमे  का  हस्तान्तरण  कराने  के  सम्बन्ध

 में  उन  लोगों  से  सहमत  हुं  जिन्होंने  अचल
 म  कुछ  कहने  तक  का rT afaarz  नहीं है

 ।  मेरे
 सम्पत्ति  से  सम्बन्धित झगड़ों  के  बिजय

 विचार  में  जिस  व्यक्ति  को  हानि  पहुंची  है  संशोधन को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  धारा
 उसे  इस  बात  का  अधिकार  मिलना  चाहिये  १४५  में  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  का  में
 कि  वह  श्रभियंक्त  के  छोड़े  जाने  के  विरुद्ध

 अपील कर  सके  या  मुकदमे के  हस्तान्तरण के
 स्वागत  करता  हूं  ।  धारा  ४८८  का  संशोधन

 भी  आवश्यक  हे  ।  धारा  ४९७  में  ज़मानत  की
 लिये  कह  सके  ।  यह  अधिकार  केवल  उच्च

 व्यवस्था  सम्बन्धी  संशोधन  के  लिये  मं  विशेष
 न्यायालय  =  स्तर  पर  दिया  गया  ।  मेरे

 रूप  से  गृह-किये मंत्री  को  बधाई देता  हूं  ।  मं
 विचार  में  यह  अधिकार  सर  न्यायलय  के

 यह  और  संशोधन करना  चाहता  था
 स्तर  पर  भी  होना  चाहे  अप उसम उस  में

 कि  यदि  मुकदमे  की  सुनवाई  सप्ताह  में
 कुट  शोधन  भले  ही  कर  दें  |

 समाप्त  नहीं  हो  जाती  तो  हवालाती  कंडी

 को  ज़मानत पर  छोड़  दिया  जाना  चाहिये  । .  मेरा  है  कि  इस  dar  को

 ater  कराने  में  शीघ्रता  से  काम  न  लिया  जाये  q  यह  उपबन्ध  है  ।

 में  चाहता हूं  कि  प्रवर  समिति  इस  पर  यद्यपि  गृह  मंत्री  का  विचार  इनको

 gan  विश्वास  wit  उन  लोगों  को  अपर
 प्रतिक्रियावादी बनाने  का  नहीं  है  किन्तु  कुछ
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 संशोधन  प्रतिक्रियावादी हो  गये  हें  ।  इन  कमी  हो  जायगी ?  इसमें  सभी
 की  सुविधा पर

 घरों  से  पुलिस  की  शक्ति  बढ़  जायगी  और  वह  ध्यान  fear  जाना  चाहिये  किन्तु  सबसे  पहले

 क्रिस को  अपराधी  ठहराने में  अनुचित  पुलिस  की  सुविधा  तत्पश्चात

 ब्राज़ील  से  काम  करेगी  ।  इस  विधेयक  का  गवाहों की  और  सबसे अन्त  में  अभियुक्त की  ।

 मुख्य  उद्देश्य  सस्ता  तथा  शीघ्र  न्याय  प्राप्त

 बरातों में  नहीं  आना है

 बेचारे  अभियुक्त  को  तो  कहीं  पेड़  के  नीचे  ही

 माननीय  गृह  मंत्री  अभियुक्त  को
 शरण  मिलेगी

 |
 मुख्यालय में  अभियोग  होने

 युक्त  घन  व्यय  करने  से  बचाने  का  प्रयत्न  करना  से  वकील  इकट्ठी  फीस  ले  लेते  हें  किन्तु  इस

 चाहते  हें  ।  क्य  अभियुक्त  के  बहुमूल्य  अधिकारों  प्रकार तो  वें  प्रति  पेशी  के  हिसाब  से  लिया

 को  छीन  कर  ही  उसके  सस्ते  न्याय  की  करेंगे  |  न  तो  बेचारा  अभियुक्त  किसी

 व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ?  इससे  उसका  प्रमुख  वकील  लम्बी-चौड़ी फीस  ही

 क्या  हित  होगा ?  दो  प्रमुख  अधिकार  दे  पायेगा  और  न  कोई  बड़ा  वकील  इन

 युक्त  के  छीन  लिये  गये  हें  ।  दोषारोप  पत्र  तैयार  फिरते  न्यायालयों  तक  जाने  का  कष्ट  ही  उठाना

 हो  जाते के  ध  जिरह  समाप्त  की  जा  रही  चाहेगा  ।  इससे  और  भी  अधिक  भष्टाचार

 है
 ।

 सेशन  के  fags  की  जाने

 व्याधियों की  जिरह  भी  समाप्त  की  जा  रही  है  ।
 अभियुक्त  को  अमीर  समझ  कर  कुछ  अधिक

 गृह-कार्य  मंत्री  का  कथन  है  कि  इससे  सस्ता  ऐंठने  की  कोशिश करेंगे  ।

 न्याय  हो  सकेगा  ।  में  दावे  के  साथ  कह  सकता
 उपाध्यक्ष  महोदय  परगना  मजिस्ट्रेट हू ंकि  ऐसी  बात  नहीं  हैं  ।  प्रारम्भिक

 पक्ष  से  ९९  प्रतिशत  अभियोगों  प्रमुख
 दौरे  पर  जाते

 हें
 और  मुख्यालय  से बाहर

 योगों का  निर्णय  करते

 आधार  पर  कि  अभियुक्त का  बहुमूल्य  श्रीलंका  एंथनी  :  यह  अपवाद  स्वरूप  में

 बकील  अपनी  फीस  देगा  ?  वह  तो  उल्टे
 होता  है

 ।
 हम  उनको  तथा  पुलिस  वालों को

 अतिरिकत  यात्रा  भत्ता  देकर  प्रोत्साहित  करते
 और  भी  अधिक  फीस  मांगेगा  क्योंकि  ag

 रहते  हें  ।  यह  मुख्य  उपबन्ध  भले  ही  मुख्य
 कहेगा  कि  अब  अभियोग  और  भी  जटिल  हो

 सकता  हैं  क्योंकि  पुलिस  की  शक्ति  बढ़  गई  है
 ।

 नहों  किन्तु  यह  अभियुक्त के  लिये  हानिकर

 ही  सिद्ध  होगा  ।

 १०  Ao  qo
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  समझते  हैं

 कि

 हम  अभियुक्त  की  भुगतान  क्षमता  के  केवल  इन  अधिकारों  से  अभियुक्त  को  वंचित

 अनुसार  फीस  लेते  हें
 ।

 केवल  अभियुक्त  करके ही  दण्ड  प्रक्रिया  में  आ  जायेंगी  ?

 के
 अधिकार

 लेकर  ही  आपका  यह  कहना

 अम मुलक  होगा  कि  वकील  की  फीस  में  उसकी  जबकि  इन  मजिस्ट्रेटों  के  पास  न  जाने  कितना

 बचत  हो  जायेगी ।  फालतू  काम  भी  रहता  हैं  ।  राजकोष  मजिस्ट्रेट

 तो  दिन  भर  में  एकाध  वादी  पक्ष  के  गवाहों  के

 हम  चलते  फिरते  न्यायालय  बताना  बयान  सुन  पाता  और  अभियोग  को  समाप्त

 चाहते  हें
 |

 क्या  इससे  न्याय  शुल्क  में  कोई
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 फ्रेंक  एंथनी

 के  लिये  नहीं  मिल  पाता  ।  वह  माल  के  कार्य  योग  चाहे  सेडान  fags  करने  वाला  चाहे

 को  प्राथमिकता  देताहै
 और

 इसीलिये  वारंट  अभियोग  सभी  गवाहों  को  पुलिस

 इस  कार्य  में  विलम्ब  होता  है  ।  यदि  इसमें  अफसर  जैसा  सिखा-पढ़ा  देगा  वे  उससे

 शीघ्रता करनी  है  तो  इसमें  पूर्ण  रूपेण  परिवर्तन  हट  नहीं  इन  गवाहों  को

 करने  की  आवश्यकता है  ।  में  सभी  मजिस्ट्रेटों  धमका कर  वे  मनमाना  बयान  दिलवा  देते

 के
 लिये

 नहीं  कहता
 ;

 किन्तु  कुछ  बड़े  ह.) ह्  जो  कुछ  उनका  बयान  कहता  उससे

 तलब भी  हैं  और  कुछ  मेहनती भी  ।  कुछ  कुछ  भी  अधिक  वे  नहीं  कह  उनको  चाहे

 कितना ही  विवश  क्यों  न  किया  जाय  ।  में

 हे ंऔर  गप-शप  में  भी
 काफी

 समय
 बिता

 नहीं  कहता  कि  ऐसा  जान-बूझ  कर  किया
 जा

 देते  हें  ।  वे  किसी  की  भी  परवाह  नहीं  करते
 ।  रहा  हैं  |

 कुछ  सेशन  जज  भी  बड़े  सुस्त  हें  जो  साधारण

 से  मामले  में  कई  कई  मास  लगा  देते  हं  ।  इस  में
 हमारी  स्वतन्त्रता पर  दिन  प्रतिदिन

 कुठाराघात  किया  जा  रहा  हे  ।  पहले  निवारक
 भी  सुधार  करने  की  आवश्यकता हू  तभी

 निरोध  अधिनियम  तत्पश्चात्  समाचार

 पत्र  आपत्तिजनक अधिनियम  बना  और  दण्ड

 दण्ड  संहिता  की  धारा  १६१  में  प्रक्रिया आई  अब  धारा  १६२  को  समाप्त

 संशोधन  करने  एक  प्रस्ताव खण्ड  २०  कर  देने  का  संशोधन रखा  गया  जिसमें

 में  रखा  गया  जहां  तक  पुलिस  की  रिपोर्टे  कहा  गया  हैं  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  प्रस्तुत

 पर  प्रारम्भ  की  गई  सेशन  fags  सम्बन्धी  किये  बयान  में  अपने  हस्ताक्षर नहीं

 कार्यवाहियों का  सम्बन्ध  पुलिस  अफसर  करने  चाहियें  ।  यह  सभी  बयानों  में  लागू  होता

 को  आवश्यक  गवाहों  के  बयान  लेने  चाहियें  ।
 हैं  चाहे  वह  पुलिस  अफसर  के  सामने  दिया  गया

 यह  पुलिस  का  है  ।  धारा  १६१  है  और  चाहे  मजिस्ट्रेट  के  सामने ।  सब  लोग

 के  अन्तर्गत  न  तो  अभियुक्त  और
 न

 वकील  जानते  &  कि  पुलिस  वाले  किस  प्रकार  फैलाकर

 ही  पहले  से  यह  जान  सकेगा  कि  क्या  होने  जा  गलत  बयान  पर  हस्ताक्षर  करवा  लेते  और

 रहा हैं  ?  यह  उपबन्ध  न  केवल  प्रतिक्रियावादी  वह  उसे  अस्वीकार  नहीं कर  सकता  क्योंकि

 ही  है  वरन्  न्याय विरुद्ध  भी  है  ।  यह  बयान  नैतिक  रूप  से  उसने  हस्ताक्षर  कर  ही  दिये  हैं  ।

 मजिस्ट्रेट  द्वितीय  श्रेणी  लेगा  ।  पुलिस  का  दरोगा  हमने  हस्ताक्षर के  लिये  एक  उपबन्ध  बनाया है

 तहसीलदार के  पास  जायगा  ।  तहसीलदार  यह  धारा  १६२  के  विपरीत  है  कि  तहकीकात

 उसको वह  बयान दे  देगा  और  वकील  सरकार  के  समय  कोई  भी  बयान  नहीं  लिये  जा  सकते

 उससे इसको  अंग्रेजी  में  अनुवाद  करने  के  लिये
 और  यदि  लिया भी  जाता  है  तो  उस  पर

 कह  देगा
 ।

 वह  कुछ  थोड़ा-बहुत  हेर-फेर  करके
 पर  नहीं  होने  चाहियें  ।  धारा १६२  में  जो

 इसे  लिख  लेगा  ।  कहा  यह  जायगा  कि  यह  बयान  यह  कहा  गया  था  कि  तहकीकात  के  समय  जो

 दा पथ  ग्रहण  करके  दिया  गया  हे  ।  यदि  जांच  बयान  दिया  जायगा  ag  अभियुक्त  के  लाभ

 करने  वाला  अफसर  ही  बेईमान  तो  उसकी  के  लिये  होगा  और  इसका  उपयोग  केवल

 बेईमानी को  रोकने  का  कोई  उपाय  नहीं  किया  प्रमाण  अधिनियम  में  धारा  १४५  के  अंतगर्त

 गया है  ।  इन  प्रमाणों विशेषकर  जाली  ही  विरोध के  लियें  किया  जा  सकता  है  ।

 प्रमाणों  को  पुलिस  अफसर  बने  बनायें  ि  में  nt  नहीं

 aia के  अनुसार  तैयार कर  यह  किया जा  सकता  हे  ।  यह  मूल  सिद्धान्त था
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 और  केवल  अभियुक्त  के  हित  के  लिये
 रखा

 करना  चाहते  हैँ
 ।

 इससे  पुलिस  का  शिकंजा

 गया  था
 ।

 यदि  आप  इसी  उपबन्ध
 को

 धार
 ताकतवर  बनता  है

 ।
 पुलिस

 मामले

 १६१
 में  रख  देते  हें  तो  यह

 न्याय विरुद्ध
 होगा

 की  रचना  करती  है  ।  तरह  झूठे  और

 इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  चूंकि  यह
 सिखाये

 हुए  और  दूसरे  गवाह  उपस्थित  करती

 है  जिनकी बाद  में  हलफिया बयान  लिये  जाते कात  के  सिलसिले  में  किया  गया  इस  कारण

 अभियुक्त  के  विरुद्ध  प्रयुक्त  नहीं  किया  जा
 अभियुक्त के  निर्धारित  प्रत्येक

 और  यह  केवल  धारा  १६२  के  बदले
 संरक्षण  जान  बूझ  कर  उससे  ले  लिया  गया  है

 |

 ही  प्रयोग में  लाया  जा  सकता  है
 ।

 यदि
 आपका

 अभियुक्त  की  जांच  की  जाती  है
 ।

 क्यों
 ?

 उसके

 यह  विचार  है  कि  धारा  १६१  के  अन्तर्गत
 प्रतीत  होने

 वाली  परिस्थितियों के

 लिया  गया  बयान  पुष्टि  के  रूप  में  मान्य
 सम्बन्ध

 में
 उसकी

 जांच  की  जाती  है  ।

 तो  में  यह  कहूंगा  कि  इससे  उन  सभी  अधिकारों  मुक्त  की  जांच  अभियुक्त  के  लाभ  के  लियें  की

 का  हनन  होगा  जो  कि  एक  अभियुक्त  को  धारा  जाती  है
 ।

 जिरह  करना
 उसका  अभिप्राय  कभी

 १६२
 के  अधीन  दिये  गये  हैं

 ।

 धारा
 १६२

 का  तात्या  यह  था
 कि

 विरुद्ध  प्रतीत  होने
 वाली  परिस्थितियों

 के  में
 *

 शब्द  जानबूझ  कर  निकाल  देते
 अभियुक्त

 के  हित  को  छोड़  कर  अन्य  किस  हम  एक  कदम  आगे  जा  रहे  हें  ।  बिना
 के  भी  द्वारा  तहकीकात  के  समय  लिये  गये

 में  कुछ  भी  जोड़ा  नहीं  जा  सकता  ।  यह

 साक्ष्य सुने  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।  ढांचा

 वैसा  ही  है
 ।

 यह  वधिक  का  ढांचा  है
 ।

 हम केवल  जिरह  के  कारण  रखा  गया  है  ।  यदि
 अभियुक्त की  जांच  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव

 धारा  १६१  रहती  तो
 धारा

 १६२  में  जो

 तथा  चली  आती  वह  मजिस्ट्रेट  तक  के  द्वारा

 नहीं  रखना  चाहते  इसके  पहले  यह  पूर्णतया

 मजिस्ट्रेट
 के

 विवेकाधीन
 अब  मेरे  विरुद्ध

 लिये  गये  बयान  में  लागू  होनी  चाहिये ।  में
 पीत  होने  वाली  परिस्थितियों में  ही  मेरी

 समझता  हूं  इस
 विधेयक  का  उद्देश्य  है

 धारा  १६१  के  अन्तर्गत  लिये  गये  ्

 जांच  नहीं  की  जाती  है  लेकिन  इस्तगासा

 के  सुझाव  पर  ऐसा  किया  जाता

 योग  करना
 |

 इस  प्रकार  तो  हम  अभियुक्त  किसी भी  पुलिस  राज्य  में  इससे  अधिक

 को  बांध  रहे  गवाहों  को  नहीं
 ।

 इस
 सब

 व्यापक  अभियुक्त-विरोधी विधेयक  नहीं  हो
 परिणाम  यह  होगा  कि  अभियुक्त  को

 सकता था  ॥

 रक्षा  करने  की  अनुमति  देने  से  पूरव  ही  हम  उसे

 दण्ड  देना  चाहते  र १  धारा
 २०७

 क  में  मजिस्ट्रेट
 डा०  काटजू

 :
 जहां  तक  इस  सेशन

 दगी  कार्यवाही
 हूर  कर  देने

 का  सम्बन्ध

 द्वारा
 अभियुक्त

 की  जांच  का
 उल्लेख

 हूँ  अब
 हम  वारंट  के  मामलों

 की  कार्यवाही को  सरल

 बयान  सुनने  से  पूर्व  ही
 मजिस्ट्रेट

 उसका  बयान

 करना  चाहते  थे  ।  हमारी  इच्छा  थी  कि  जहां

 सेगा |  तक  लिखित  fers  का  सम्बन्ध  है  अभियुक्त

 के
 सामने

 पूरी  तस्वीर हो  ।

 डा०  काटजू
 :

 उसके  पास  सभी  की
 चूंकि  मेंने  अन्तर्बाह्य  उपस्थित  की  है

 लिपियां पहुंचा  दी  जाती  हैं
 तो  में  एक  शब्द  कह  दूं  ।  माननीय  मित्रों  का

 शनी  फ्रैंक  एन्टी  :  सुनने  तथा  देखने  के  कहना है  कि  १६१ के  अधीन  वक्तव्य

 श्रमिक  में  बड़ा  अन्तर  होता  है
 ।

 आप
 मामले  को

 साक्ष्य  का  प्रतिवाद  करने  के  अतिरिक्त

 की  सुनवाई  से  पहले  ही  अभियुक्त  की  जांच  और  किसी  भी  कार्य  के  लियें  प्रयुक्त  नहीं
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 करना  चाहिये  ।  लेकिन  वकालत  में  गे  रहे  श्री  फ्रॉक  एंथनी  :  ag  डायरी  की  कलपता

 किसी  वकील  की  हैसियत  से  में  कह  दूं  कि  क्या  भी  नहीं  करेगा  |

 होता  है  ।  अभियोग  साक्ष्य  आता  हे  ।  अभियुक्त  डा०
 काटजू

 :
 वह  भले  ही  ऐसा  कह

 दे

 के  पास  डायरी  के  बयान  की  एक़  प्रतिलिपि
 लेकिन वह  डायरी  पढ़ता है  ।

 है  और
 मान

 लिये  कि  मुख्य  जांच  में  उस

 अभियोग  गवाह  की  साक्ष्य  के  दौरान  में  और
 श्री  फक  एंथनी  :  मेरी  आपत्ति  यह  है  कि

 ज़िरह  के  समय  उस  अभियोग  गवाह  के  सामने  हम  हर  सम्भव  तरीके  से  पुलिस  के  हाथों  में

 खेल  रहे  हैं  और
 धारा  १६१

 केवल  अभियुक्त डायरी  का  वक्तव्य नहीं  तो  न्यायाधीश

 समेत  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  निष्कर्ष  निकालता  के
 विरोध

 में  कार्य कर  सकती  उसके

 है  कि  गवाह उसी  बयान  पर  चिपका  हुआ  हैं  पक्ष  में  कभी  नहीं  |  जेसा  मेंने  कहा  पुलिस

 जो  उसने  जांच  करने  वाले  इंसपेक्टर  के  सामने
 कारी  केवल  उन्हीं  गवाहों  को  उपस्थित

 करेगा  जो  गढ़े-गढ़ाये  हैं  |  वह  उन्हें  अपने

 qa  कथन  से  विरत  होने  और  सच  बात  कहने अथवा  इसमें  कुछ  घटा-बढ़ी कर  देता  तो

 उसको  डायरी  के  बयान  सामना  करना  से  रोकेगा ।  वह  नायब  तहसीलदार से  अपनी

 पड़ता  |  उद्देश्य  हो  जाता  है  ।  प्रत्येक  मर्जी  के  अनुसार  लिखवा  लेगा  और  उसमें  बाद

 व्यक्ति  कहता  सुपुर्द  करने  वाले  में  सुधार  करने  और  बदलने  के  लिये

 मजिस्ट्रेट के  सामने  छः  महीने  बाद  पर्याप्त  गुंजायश  रख  छोड़ेगा  |

 साक्षी  की  जांच  की  जाती  सेशन  मेरे  कुछ  मित्रों  की  दलील  कि  सैशन
 न्यायाधीश के  सामने  बारह  महीने  बाद  जांच

 की  जाती  है  और  डायरी  के  बयान  द्वारा  उसका

 सुपुर्दगी  के  मामलों  में  जिरह  करने  की  पद्धति

 नहीं  हे  ।  लेकिन  हमारा  विचार  है  कि  यह  एक

 खंडन  नहीं  किया  गया  है  और  न  जांच  के  बाद
 महत्वपूर्ण  अधिकार  हैँ  ।  जिन  व्यक्तियों ने  हत्या

 दो  दिन  के  अन्दर  दिये  उसके  वक्तव्य  से  के  दर्जनों  मामलों  में  पैरवी  की  सेहन

 ही  उसका  प्रतिवाद  किया  गया  है  ।”  इसका
 देंगी  में  जिरह  करना  उनकी  पद्धति  रही  है  ।

 यह  परिणाम  हैं  कि  अभियोग  साक्षी  अपने  यह  मेरी  मूलभूत  कार्यविधि  रही  है  ।

 उसी  बयान  बढ़  रहता  है  जो  उसने  जांच  के

 समय  दिया  ae  उसकी  लगभग  पुष्टि
 उपाध्यक्ष  महोदय :  मुझे  नहीं  मालूम  कि

 करता हैं  |
 माननीय  मंत्री  का  क्या  अनुभव  है  |

 तथा  यदि  अभियुक्त यह  तय  नहीं कर  पाता
 श्री  साधन  गुप्त

 है  कि  वह  बचाव  का  कौनसा  मार्ग  अख्तियार
 मेरा  अनुभव  बहुत  कम  लेकिन  मेरा  विचार

 करे
 तो

 वह  समय  काट  देता  है  और  जिरह
 है  कि

 कोई  भी  न्यायाधीश इस  ah  को  अमान्य

 कर  देगा  |
 नहीं  करता  है  |

 श्री  फ्रैंक  एंथनी  :  यह  खतरनाक  है  ।
 डा०

 काटजू :  बहुत  अच्छा  |  डा०  काटजू  :  यदि  उसके  पास  बचाव

 श्री  क्रैक  एंथनी  :  जो  व्यक्ति  वास्तविक
 का  कोई  रास्ता  नहीं  है  तो  वह  अपराधी है  ।

 न्यायाधीश  हूं  वह  कभी  इसे  पुष्टीकरण  के
 उसे  जेल  जाना  ही  चाहिये  ।

 भग  नहीं  मान  सकता
 ।

 श्री  फ़ैज़  तायब  तहसीलदार  के

 डा०  ८ प
 यह

 ऐसा  है  ।
 सामने  कुछ  उपस्थित कर  दिये  जाते
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 हूं  और  आप  मझ  से  मेरे  बचाव  का  इज़हार
 रिहाई  का  कारण  सावधायोपूवंक  की

 गई

 कराना  चाहते  हें  ।  कुछ  राज्यों  में  सरकारी  जिरह  थी  ।  जिरह  का  जौ  दूसरा  अवसर
 आता

 वकील  सदैव  कहता  “
 नव्वे

 प्रतिशत
 मालों

 में  इसी  जिरह

 को  वक्तव्य  देने  का  अवसर था  |  उसन  कें  समय  निर्दोष  व्यक्ति  रिहा  हो  पांता  हैं  ।

 एसा  नहीं  किया  है  ।  वक्तव्य  देनें  कें  प्रथम  यदि  किसी  व्यक्ति  को  ऐसा  अधिकार  ह  कि

 का  लाभ  न  उठाने  के  कारण  विपरीत  जिसके  आधार  पर  वह  रिहा  किया
 जा

 सकता

 निष्कर्ष  निकालना.चौहियें ।  में  जानता  हूँ  अभी  है  तो
 में  नहीं  समझता

 कि
 गृहमंत्री  क्यों  इसमें

 tar  के  बचाव  को  प्रकट  न  करने  कारण  रोष  प्रकट  करते  हें  ।  वह  यह  धारणा  बना

 कुछ  न्यायालयों  ने  विपरीत  निष्कष  निकाले  संकते  हें  कि  रिहा  होनें  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  को

 में  कहता  हं  कि  जिरह  के  दो  अवसर  नितांत  सन्देह  का  लाभ  दिया  जाना  चाहिये
 |

 लेकिन

 आवश्यक हैं  |  आप  अभियुक्त  से  यह  आवश्यक  और

 पूर्ण  अधिकार  कलि

 तक हम  अभियुक्त  का  जीवन  मजिस्टे्रट  के
 से  सम्बद्ध  यह  बहुत  ही  आवश्यक  अधिकार  हूं

 ।

 विवेक पर  नहीं  छोड़  सकते  हं  ।  हम  कुछ  सरकारी वकील  पुलिस  की  ओर  से
 अभियोग

 अधिकार  चाहते  हैं  ।  धारा  १६१  पूरा  fears  चलाने  वाले  व्यक्ति  की  तुलना  में
 अधिक

 हों  देती  हू  क्योंकि आपने  यह  बता  योग्य  होता  है  ।  यदि  अभियुक्त  ने  वक्तव्य  दे

 दिया  अभियोगकर्ता उसे  इस  तरह  बना f  हैं  कि  उसमें  उन्हीं  गवाहों  के  बयान  हैं

 जो  पुलिस  पदाधिकारियों के  प्रिय  हैं  ।  इसके
 देगा  कि  अभियुक्त  वक्तव्य  देने  से  सब  ओर  से

 दोषी  सिद्ध  हो  ।  यही  मेरी  आपत्ति है  ।  मेरा
 अतिरिक्त  उनमें  केवल  संक्षिप्त बयान  रहते

 हूं  ।  यह  कहना सही  नहीं  है  कि  मेरे  सामने  wa  है  कि  ae  अभियुक्त  का  एक  महत्वपूर्ण

 पुरी  तस्वीर  रहेगी  |  अभियोग  की  मुख्य  जिरह
 अधिकार है  ।

 पुलिस  पदाधिकारी जब  तक  मेरे  सामने  इसके  बाद  धारा  ४३५  के  सम्बन्ध
 म  एक

 पूरा  मामला नहीं  रखते  हं  तब  तक  में  पुरी  संशोधन  है  ।  माननीय  गृहं  मंत्री  कहते  हैं
 कि

 तस्वीर  नहीं  देख  सकता  हं  ।  वारंट  के  मामले  में  हम  इसे  केवल  विध्यनुकूलता  तक  ही  सीमित

 क्या  होता  हं
 |

 आख़िरकार  मं  मनुष्य  हूं  और  और  उनका  on  क्या  वे  कहते

 जब  मामले  में  एक  के  बाद  दूसरी  गवाही  है ंकि  हम  न्यायपालिका का  समय  बर्बाद  कर

 प्रकट  होती  गवाही को  अपनी  पूरी  योग्यता
 रहे  में  कहता  हूं

 कि
 यदि  पुनर्विचार  से

 से  सुनने  पर  भी  में  प्रत्येक  शब्द  को  याद  नहीं  वर्ष  में  एक  व्यक्ति  भी  दोषमुक्त
 कर

 दिया  जाय

 रख  सकता  और  तब  FAT  एक-एक  बात  पर  तो  इसे  आप  कभी  समय  बर्बाद  करना  नहीं  कह

 मुझ  से  जिरह  की  जा  सकती  हैं
 ?

 जसा  आप
 सकते  हैं

 |
 स्वयं  गृह  मंत्री

 ने
 कहा  कि  पचहत्तर

 जानते हें  लोगों को  एक  दाऊद  के  आधार पर  प्रतिशत  व्यक्ति  सेशन  में  बरी  कर  दिये जाते

 जेलों  से  ही  नहीं  लेकिन  फांसी  से  बचाया  गया  हैं  और  दोष  २५  प्रतिशत  व्यक्ति

 है  ।  आपको  मालूम  हैं  कि  बहुधा  कोई  गवाह  न्यायालय  में  बरी  हो  जाते  हें  ।  यह  उनकी

 बाद में  आता  हें  और  वह  कुछ  ऐसी  बात  शिकायत  है  ।
 उनका  विश्वास  है  कि  जो  भी

 कहता  ह  जिसका  मुकदमे  पर  गहरा  प्रभाव  लोग  बरी  होते  हैं  वें  गठती  से  बरी  होते  हैं  ।

 पड़ता है  ।  इस  प्रकार  के  मामलों में  क्या  किया
 उनका  विश्वास  हैं  किं  बरी  हो  जाने  पर  भी

 यह  कह  सकता  हूं  कि  वारंट  वें  दौषी हैं  ।  गृह  मंत्री की  सम्पूर्ण
 विचार

 के  मामलों  a  जो  व्यक्ति  रिहा  किये
 प्रणाली

 है  ।  यहं  एक  संवेदी  प्रतिक्रिया

 जाते  उनमें  से  ९०  प्रतिशत  व्यक्तियों  की  q  |
 कदम  हैं
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 न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  के
 गृह  मंत्री  का  तक  उनका  कथन

 है  कि  हम  अभियुक्त  के  रुपये  की
 बचत  धीर  ही  उनके  आदर  का  कारण  हैं  |

 कर  रहे  हें  ।  इससे  अधिक  उलटी  उनकी  युक्ति  धारा  ४१७  के  विषय  में  भी  में  कुछ  दाऊद
 की  कल्पना  भी  नहीं  की  जा  सकती  ।  यहां

 कह  दूं
 ।  मेरी  राय  में  यह  एक  असभ्य और

 एक  व्यक्ति  की  स्वतन्त्रता और
 बर्बरतापूर्ण  उपबंध  यह  फौजदारी  कानून

 उसके  जीवन  का  प्रश्न  है  लेकिन  गृह  मंत्री

 को  उसके  रुपयों  की  फिक्र  पड़ी  हैं
 ।

 मुझे  उनका

 पर  कलंक  है  |  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद हे  कि

 सरकार  इस  असाधारण उपबंध  का  आये

 ल  समझ  में  नहीं  आ  रहा  हैं  ।  जब  लोग  यह
 प्रयोग  कर  रही  है  ।  मुझे  यह  कहने  में  रंज  है  कि

 अनुभव  करते  हें  कि  वे  निर्दोष  हें  और  उन्हें  बरी  बरी  किये  गये  व्यक्तियों  के  fata  अपीलें  ली

 किया  जाना  चाहिये  तो  गृह  मंत्री  द्वारा  उनके  जा  रही  हैं  ।  आपको  संविधान  में  परिवर्तन

 ६  में  पैदा  करने  पर  भी  वे  करना  पड़ेगा  |  यदि  आप  ऐसा  कर  रहे

 रुपया  खां  करेंगे  क्योंकि  स्वतन्त्र  जीवन  का  यदि आप  में  आत्मा  नाम  की  कोई  भी  वस्तु

 उससे  अधिक  महत्व  है  ।
 है  तो  आप  इस  बात  का  ध्यान  रखिये  कि  यदि

 एक  व्यक्ति  को  पहली  बार  दण्ड  दिया  जाता  है

 में  यह  wed  fie  में  कभी  भी  मजिस्ट्रेट  तो  उसे  अपील  करने  का  कम  से  कम  एक

 उपपत्ति  को  स्वीकार  नहीं  करता  अधिकार  होना  चाहिये  ।  आप  संविधान  में

 हूं  क्योंकि  यह  उपपत्ति  पुलिस  की  ओर  से  ही  संशोधन  कीजिये  ।

 मैजिस्ट्रेट  पुलिस  के  प्रिय भाजन  हैं  ।  यद्यपि

 कुछ  मजिस्ट्रेट  ऐसे  भी  हैं  जो  बहुत  अच्छे
 इसके  बाद  में  अन्तिम  विषय

 की

 कहे  जा  सकते  हें  ।  इस  देना  में  मैजिस्ट्रेट
 ओर  आता हूं  |

 पुलिस  का  ही  एक  अंग  हैं  ।  लेकिन  हम  आभारी  मेरी  आपत्ति  दोषमुक्ति  के  विरुद्ध  अपील

 हें  इस  बात  के  कि  सेशन  के  न्यायाधीश  पुलिस
 करने  के  सिद्धान्त पर  परन्तु  यदि  हमें  इसे

 के  अधीन  नहीं  हूं  ।  उच्च  न्यायालयों अथवा

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  देखिये  |  उच्चतम

 रखना  ही  है
 तो  हमें  कुछ  न्याय  सम्बन्धी

 चेतना  का  भी  प्रदर्शन  करना  चाहिये  ।  वर्तमान

 न्यायालय  के  महा न्यायाधिपति श्री  महाजन  व्यवस्था  में  यदि  किसी  व्यक्ति  को  पहली  बार
 का  एक  प्रमाणपत्र  देखिये  ।

 उन्होंने  एक  सेशन  न्यायाधीश के  विषय  में

 न्यायालय  में  दंड  मिलता  है  तो  उसे  अपील  करने

 का  कोई  अधिकार  नहीं  होता  ।

 कहा  है  कि  उसे  भाषा  का  ज्ञान  नहीं  वह

 विधि  नहीं  समझ  सकता  वह  उलटी  मति  सरकारी  कर्मचारियों  की  मानहानि  के

 वाला  एवं  मानसिक  रूप  से  बेईमान  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  खंड  ११२  में  जो  संशोधन  किया  गया

 तरह  के  लोगों  के  हाथों  में  आप  अभियुक्त  का  उसका  में  विरोध  करता  यह  अत्यन्त  ही

 अन्तिम  निर्णय  सौंपना  चाहते  हैं  ।  यदि  आप  अनचित  माननीय  मंत्री  ने  इस  सम्बन्ध  में

 न्याय  पद्धति  के  प्रति  आदर  की  भावना  पैदा  जो  तर्क॑  दिये  हैं  बे कठोर  तथा  अफसोसनाक

 करना  चाहते  हें  तो  आप  इसके  अधिकार  क्षेत्र  हम  यहां  इसे  एक  हस्तक्षेप  मामला  बना  रहे

 में  परिवर्तन  करिये  अथवा  इसे  ज्यों  का  त्यों  ही  ऐसे  मामलों  में  पुलिस  अधिकारी  को

 छोड़िये  ।  मजिस्ट्रेट  और  सेशन  न्यायाधीशों  कात  करनी  पड़ती  है  तथा  उसकी  यही  कोशिश

 में  लोगों  को  विश्वास  नहीं  है  ।  केवल  बच्चे  रहती  है  कि  अभियुक्त  को  किसी  भी  कीमत



 93S  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  ६  मई  १९५४  )  विधेयक  5४०

 घर  दंड  मिलना  ऐसी  दशा  में  जब
 बम्बई  में  वह  सरसरी  एक  मामले

 आप  दोनों  पक्षों  को  असमान  स्तर  पर  रखेंगे  का  फैसला  कर  सकता  है
 *  जबकि  वहां से

 तो
 इससे  दूसरा  पक्ष  निस्सन्देह  घाटे  में  रहेगा  ।  पांच ही  मील दूर  एक  sae  श्रेणी  का

 पुलिस  पहले  से  ही  ऐसा  करती  रही  यहां  स्ट्रेट  वारंट  प्रक्रिया  द्वारा  उसका  फैसला

 उसके ऐसा  करने  का  एक  और  भी  कारण  यदि  प्रेसीडेंसी  मैजिस्ट्रेट  किसी  व्यक्ति

 जो
 यह  है  कि  अभियोक्ता एक  २००  रुपये  जर्माने  की  सजा  देगा तो  वहं

 पूर्ण  व्यक्ति  होगा  ।  इस  तरह से  यह  उपबन्ध  व्यक्ति  अपील  नहीं  कर  सकता  है  ।  तो  स्पष्ट

 आतंक  का  साधन  बन  यह  संविधान  है  कि  यह  उपबन्ध  समय  के  विपरीत  बात  है
 ।

 के  विरुद्ध  न  हो  परन्तु  यह  विधि  के  समक्ष  इसी  तरह  और  भी  उदाहरण  हें  ।  धारा  ३५०

 समानता  के  सिद्धान्त  के  विरुद्ध  अवश्य  है  ।  को  ही  लीजिये  जिसका  सम्बन्ध  नये  सिरे  से

 आप  सरकारी  कर्मचारियों  को  एक  विशेष  वैध  अन्वीक्षा  से  यह  एक  बिल्कुल  गलत

 दर्जा  दे  रहे  उनके  सम्बन्ध  में  यह  हस्तक्षेप्य  चीज़  है  क्योंकि  अभियोग  लगाने  से  ga  कोई

 मामला  होगा  तथा  जनसाधारण  के  सम्बन्ध  में  वैध  अन्वीक्षा  नहीं  होती  है  ।  अब  यदि

 यह  अहस्तक्षेप  मामला  होगा  |  जनसाधारण  कोई  मजिस्ट्रेट  बयान  के  दौरान  में  ही

 के
 सम्बन्ध

 में  श्रेणी
 का  दंडाधिकारी  अथवा  जिरह  के  दौरान  में  तबदील  हो  जाय

 ऐसे  मामलों  की  सुनवाई  करेगा  जबकि
 तो  आप  मुकद्दमा  स्थानान्तरित  नहीं  कर  सकते

 प्रभावशाली  तथा  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  के  इस  तरह  से  आप  नये  सिरे  से  बैध  अन्वीक्षा

 सम्बन्ध  में  मामला  सत्र  न्यायालय में  जायगा  ।  भी  नहीं  करा  सकते  यदि  किसी  व्यक्ति

 इस  तरह  से  यह  जनता  के  आतंक  का  साधन  को  जेल  भेजना  हो  तो  वह  ऐसे  व्यक्ति  द्वारा  जेल

 बन  उन्हें  मंत्रियों  तथा  अन्य  भेजा  जाना  चाहिये  जिसने  स्वयं  गवाह  देखे

 कारियों  की  वेध  आलोचना  भी  नहीं  करने  दी  हों  और  जिसने  उनके  बयान  सुने  यह  एक

 जायगी  ।  किसी  साधारण  व्यक्ति  को  आवाज़  अत्यन्त  ही  आवश्यक  सिद्धान्त हैं
 ।  इस  सिद्धान्त

 उठाने की  भी  हिम्मत  नहीं  उसे  पुलिस  को  अब  तिलांजलि दी  जा  रही  है

 तथा  उनकी  करतूतों का  मुकाबला  करना  माननीय  मंत्री  कोई  सुधार  करना  चाहते

 होगा  तथा  फिर  सत्र  न्यायालय में  भी  जाना  हों  तो  उन्हें  न्यायपालिका

 होगा  जहां  कि  उसे  न  केवल  ज़माने  की  सज़ा  पालिका  से  अलग  करना  जनता  को

 अपितु  कंद  की  सजा  भी  मिल  सकती  है  ।  यह  आज  मजिस्ट्रेटों  में  बहुत  कम  विश्वास  रह  गया

 अभियुक्त के  गले  में  एक  फंदा  डाला जा  रहा  कारण  यह  है  कि  वह  मजिस्ट्रेटों  को  पुलिस

 हैं  ।  अभियुक्त  से  सभी  आवश्यक  अधिकार  संगठन  का  एक  अंग  समझते  हें  ।  मजिस्ट्रेटों  की

 छीने जा  रहे  हैं  ।  कार्य  प्रगति  की  रिपोर्ट  पुलिस  अधिकारियों  के

 मशवरे  से  feat  जाती  वह  न्याय  करने

 में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इससे

 अविलम्ब  तथा  कम  दशक  पर  न्याय  प्राप्त

 से  डरते  हैं  ।  जब  तक  वर्तमान  व्यवस्था

 मान  तब  तक  जनता  की  उनके  प्रति  कोई

 नहीं  हो  सकता  है  ।  यदि  माननीय  मंत्री  सुधार  श्रद्धा  नहीं  रह  सकती  आप  उच्च  न्यायालयों

 करने के  उत्सुक  हैं  तो  उन्हें  उन  बेकार  के
 को  जयादा  से  ज्यादा  अधिकार  दीजिये  तभी

 उपबन्धों  पर  दुष्टि  डालनी  चाहियें  कि  जो  कि  देव  में  अधिकतम  न्याय  प्राप्त  होगा  ।  इस  देश

 हमारी  विधि-व्यवस्था में  विद्यमान  हैं  ।

 नैंसी  मजिस्ट्रेटों के  मामले  को  ही

 में  केवल  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  ही

 एसे  लोग  हैं  जिनके  प्रति  हमारी  श्रद्धा  है  तथा

 उसके  अधिकार  एक  ज़िला  मजिस्ट्रेट  से अधिक  जिनका  हम  आदर  करते  हैं  ।
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 श्री  बंसल  (  झज्जर-रेवाड़ी  )  इस  सदन  विंमान  व्यवस्था  से  तंग  आई  जितनी  जल्दी

 में  वकील  सदस्यों के  ताने  दिन  चलें  रहें  हम  इस  बात  को  समझ  पायेंगे  उतना ही  अच्छा

 वाद  विवाद  को  सुने  के  बाद  में  एक
 आम

 व्यक्ति  की  हैसियत  से  इस  विधेयक  पर  अपने
 यहां  बड़े  लम्बें  लम्बे  भाषण  परन्तु

 विचार  प्रकट  करना  चाहता  हूं
 ।

 मैं  पंडित  ठाकुर  frat  भी  महाशय  नें  यह  नहीं  बतलाया  किर

 दास  भागने  के  शानदार  भाषण  को  भी  सुनता  इंस  विधेयक  का  सुधार  कैसे  किया  एक

 तथा  में  हैरान  हो  रहा  था  कि  वहू
 सुझाव भी  नहीं  दिया  यह  एक  अफ़सोस

 केवल  एक  वकील  की  ही  हैसियत  से  बोल  रहे
 की  बात  है  |

 थे  अथवा  जनता  के  प्रतिनिधि की  हैसियत  से

 भी  झूठी  गवाही  को  रोकने  के  लिए  धारा

 CX  का  संशोधन  किया  गया  हैं  यह  एक

 जनता  का  कहना  है  कि  वर्तमान  प्रकिया
 शुमार बात  सभी  लोग  यह  मानते  हें

 कि

 संहिता  के  अन्तर्गत  न्याय  प्राप्त
 होना  असम्भव  झूठी  गवाही  देने  रोग  बढ़ता  जा  रहा  हैं  |

 है  ।  इसके  लिए  संहिता  जिम्मेदार  हूँ  अथवा  क्या  इसे  रोकना  हमारा  कतेंव्य  नहीं  ?  आखिर

 दंडाधिकारी  अथवा  प्रशासकीय  व्यवस्था
 पुलिस  वाले

 भी
 हमारे  समाज  में  से  आते

 यह  तो  में  कह  नहीं  सकता हं  ।  परन्तु  यह  आपने  तहक़ीक़ात  करने  के  लिए  उनके  हाथ  में

 सत्य  कि  न्याय  आजकल  इतना  महंगा  और
 कौन  सी  वैज्ञानिक  व्यवस्था  रखी  है  ?  हमने

 और  इतना  दीर्घसूत्री  हैं  कि  आम  व्यक्ति  इसे
 उन्हें  यह  काम  करने  के  लिए  कोई  वैज्ञानिक

 प्राप्त  नहीं  कर  सकता  यह  ठीक  हैं  कि  उपाय  नहीं  दिया  है  ।  हम  उन्हें  कोई  ट्रेनिंग

 युक्त  को  अपना  स्पष्टीकरण  देने  का  प्रत्येक
 नहीं  देते  फिर  भी  हम  उन  पर  दोष  लगाते

 मौका  मिलना  चाहिये  ।  परन्तु  हमें  उस  पक्ष
 हमें  शिक्षित  व्यक्तियों  को  पुलिस  में  भर्ती

 को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  जो  कि  उसकी
 करना  होगा  और  उन्हें  अच्छे  पैसे  देने  होंगे  ।

 करतूतों  के  कारण  दुःख  का  भाजन  बना  हो  ।

 gan  fag  पीठासीन
 आजकल  कई  ऐसे  मामले  हमारे  ध्यान  में

 आते  r
 जहां  लोगों  को  मामूली  मुझे  एक  ऐसे  मामले  की  जानकारी  हँ

 अपराधों  के  सिलसिले  में  न्याय  प्राप्त  करने  के  जहां  कि  एक  अभियुक्त  को  लगभग  दो  ay

 लिए  न्यायालयों  की  ख़ाक  छाननी  पड़ती  है  ।  हिरासत  में  रखा  गया  किन्तु  उसे  बाद
 में

 उन्हें  दुख  पहुंचता  है  क्योंकि  उन्हें  न्याय  प्राप्त  न्यायालय  ने  बरी  कर  sate  मामलों

 नहीं  होता  ।  तथा  घी  के  are  में  गोलमाल  का  मुकदमा

 बरसों  से  चल  रहा  इसी  तरह  दिल्ली  के समझता  हूं  कि  यह  विधेयक इस

 सुन्नत  को  कम  करने  की  दिशा  में  एक  सही
 अनाज  सिंडीकेट  का  मामला  भी  हमारी  दृष्टि

 में  यह  विधेयक  इस  तरह  की  कार्यवाहियों क़दम  इसके  माननीय  मंत्री  बधाई  के

 पात्र  पंडित  भागंव  ने  कहा  कि  इस  संशोधन  को  कम  दीर्घसूत्री  बनाता  में  इसका  स्वागत

 द्वारा  न  केवल  न्याय  होने  में  विलम्ब  होगा  करता हूं  ।

 अपितु  जनता  इससे  वंचित  भी  रह  जायगी  |  असेसर  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  हैं

 में  उनके  इस  कथन  से  सहमत  नहीं  ।  इसके  उलट  कि  यह  एक  बराई  मेरे  विचार  में  यह  बात

 इस  विधेयक  में  कई  ऐसे  उपबन्ध  विद्यमान  हैं  सही  नहीं  ।  फिर  भी  यदि  वह  अपने  अनुभव  के

 जिन  से  कि  कम  खे  पर  तथा  बिना  किसी  आधार
 पर  ऐसा  कह  रहे  हैं  तो  हमें  इस  प्रणाली

 विलम्ब  के  जनता  को  न्याय  प्राप्त  होगा  |  जनता  को  तिलांजलि  देनी  चाहिये  ।



 ६५  ६ VSiQv3z  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  ६  मई  १९५४  )  विधेयक

 में  न्यायालय  द्वारा  मुकद्दमों  की  सुनवाई  या  नागरिक  स्वतन्त्रता  न्हीं  रहेगी  ।  में
 इस

 के  पक्ष  में  हूं  ।  यदि  लोकतंत्र  में  हमारा  विश्वास
 सिद्धान्त  को  मानने  वालों में  से  हूं  कि  कानून

 है  तो  हमें  इस  प्रणाली  को  प्रोत्साहन  देना  के  अनुसार  शासन  artery  चलनी  चाहिये  ।

 चाहिये  ।  माननीय  मंत्री  ने  विधेयक  में  इस  यह  संसद  जिस  विधान  को  स्वीकार

 करती  है  वह  कानून  की  उचित  प्रक्रिया  हैं  |
 सम्बन्ध  में  जो  परिवर्तन  किया  में  उसका

 स्वागत  करता  हूं  ।  हमें  इस  प्रणाली  को  सभी  में  यह  मानता  हूं  कि  संसद्  को  कोई  भी  विधान

 राज्यों  में  चलने  का  मौका  देना  चाहिये  ।  हो  शीघ्रता  में  नहीं  बनाना  चाहिये  और  मानव

 सकता है  कि  शुरू  में  इसमें  कुछ  कठिनाई  के  मूल  अधिकारों  को  सदा  रखना

 उत्पन्न  हो  परन्तु  अन्ततोगत्वा  यह  उचित  रूप  चहिये  ।  इस  संशोधक  विधेयक  द्वारा  किसी

 से  चलती  रहेगी  ।  वैध  अधिकार  या  उचित  प्रक्रिया  का  उल्लंघन

 नहीं  होता  ।  जब  कभी  कोई  सुधार  किया  जाता

 उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  में  कहा
 है  तो  वह  लोकप्रिय  नहीं  होता  ।  वकीलों  ने

 गया  है  कि  किसी  अभियुक्त  को  कुछ  निश्चित
 इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  किया  किन्तु

 कालावधि  के  लिए  ही  हिरासत  में  रखा  जा
 जिस  ब्यक्ति  को  न्यायालय  में  जाने  का  मौका

 यह  एक  शुभकर  उपबन्ध  है  ।  यदि
 मिला  है  वह  इस  विधेयक  के  अधिकांश

 va  समय  तक  पुलिस  उसके  विरुद्ध  साक्ष्य
 बन्दों  का  समर्थन  करेगा  |

 पेदा  नहीं  कर  सकेगी  तो  उसे  ज़मानत  पर

 छोड़ा  जायगा  |  श्री  राघवाचारी  :  गृह  मंत्री

 मानहानि  से  सम्बन्धित  ascent  को
 जिन  आधार  भूत  सिद्धान्तों  के  सम्बन्ध  में  कार्य

 कर  रहे  हें  उसे  देख  कर  असन्तोष  ही  होता
 हस्तक्षेप  अपराध  ठहराया  गया  में  इस

 है  ।  उन्होंने  सदन  में  कहा  कि  वह  दो  बातों
 संशोधन  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  भ्रष्ठाचार

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  जनता  को  नो  यह  एक  के  कारण  बहुत  चिन्तित  उनमें से  एक  तो  यह

 अधिकर  प्राप्त  था  ag  भी  उनसे  छीना  जा  है  कि  मुकदमा  चलाये  जाने  वाले  मामलों  की

 संख्या  की  तुलना  में  विमुक्ति  की
 है  ।  मुझे  एक  मामले  की  जानकारी  है

 तता  अधिक  है  और  वह  ated  हैं  कि  दोष
 fe  एक  व्यक्ति  ने  थाने  में  रिपोर्ट

 लिखवाई  कि  उसे  रास्ते  में  लूट  गया
 सिद्धि  की  संख्या  बढ़  जाये  ।  दूसरी  बात  यह  है

 कि  न्यायालयों  तथा  वकीलों  आदि  के  कार्य
 है  थानेदार  ने  उसे  अपनी  फर्याद  वापिस

 ऐसे  हें  जिनसे  न्याय  स्थापना  के  कायें  में  अधिक
 लेने  के  लिए  कहा  किन्तु  उस  व्यक्ति  ने  ऐसा

 सफलता  नहीं  मिल  पाती  ।  हम  भी  यह  नहीं करने  से  किया  ।  इस  पर  थानेदार  ने

 उसकी  मारपीट  की  ।  अब  यदि  में  किसी  चाहते  कि  ऐसी  बातें  चलती  रहें  ।  किन्तु  उसके

 साथ  हम  यह  भी  समझते  हैं  कि  इस  विधेयक  में
 स्थानीय  समाचारपत्र  में  इस  घटना  का  वर्णन

 जिस  प्रतिकार  सुझाव  गया
 करूं  तो  मेरी  स्थिति  क्या  होगी

 ?

 अर्थात्  अभियुक्त  को  किसी  भी  प्रकार  का

 एक  माननीय  सदस्य  :  आप  गिरफ्तार
 सुरक्षण  प्राप्त  न  उससे  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं

 लिए  जायंगे  |
 मंत्री  महोदय  यह  चाहतें  हैं  कि  न्याय

 श्री  बंसल में  चाहता हुं  कि  इसमें  से  काय में  शीघ्रता  की  जा  सके  और  उसके

 रिया  कोई  अन्य  सरकारी  कर्मचारी  जो  सरकारी  सम्पादन  में  खर्च  भी  कम  हो  ।  लोग  न्यायालयों

 कार्य  सम्पादन  में  लगा  होਂ  शब्द  हटा  दिये  को  अपनी  संस्था  नहीं  समझते  और  वे  उसमें

 जायें  अन्यथा  छोटे  छोटे  शहरों  में  कोई  सुरक्षा  सच  बात  बताने  के  स्थान  पर  केवल  अपनी

 155  PSD
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 सफलता  ही  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  और  वे  प्रभाव  डाला  जाता  भ्रष्टाचार  चलता

 इस  बात  का  विचार  नहीं  करते  हैं  कि  न्यायालयों  प्रलोभन  देकर  काम  निकाला  जाता  है  तथा

 न्याय  किया  जाता  है  था  नहीं
 ।  न्यायालयों

 में  सम्बन्धियों  से  या  सम्बन्ध  स्थापित  करके

 लोग  शपथ  लेकर  भी  झूठ  गवाही  देते  हैं  ।  काम  निकलवाया  जाता  इसलिये  जिस  बात

 इनमें  किस  प्रकार  सुधार  किया  जाय  ?  इसमें  से  दोष  सिद्धि  की  संख्या  बढ़  सकती  हें  वह  यह

 कूट  साक्ष्य  के  अपराध  में  अभियोग  चलाने  से
 है  कि  मामले  की  जांच  सचाई  पुर्वक तथा  बिल्कुल

 ये  बराइयां  दूर  नहीं  होंगी  ।  हमारी  पुरानी  ठीक  ढंग  से  की  जाय  |  अतः  ्  कार्यवाही

 न्याय  प्रणाली  अब  जैसी  नहीं  थी  ।  देश  में
 की प्रथा को  हंटा  देने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा

 ।

 शर्तें  स्थापित  थीं  जिनमें  पंच-निर्णय  के  आधार

 श्री  बंसल  ने  कहा  था  कि  इसके  लियें

 पर  fare  किये  जाते  थे  और  उनमें  वर्तमान

 विभिन्न  प्रकार  की  साक्ष्य  प्रथा  नहीं थी  ।
 व्यवहारिक  सुझाव  क्या  हैं  ।  Ba  सम्बन्ध  में

 में  यह  बताना  चाहता  हुं  कि  पहिले  सत्र
 सुधार

 तो
 तभी  हो  सकता  है  जब  इस  प्रकार

 की  संस्थायें  जीवन  का  अंग  बन  जायें  और  देश
 धीश  अंग्रेज़  होते  थे  जो  हमारी  भाषा  तथा

 हमारे  तरीके  और  व्यवहारों  को  नहीं  जानते
 के  लिये  उपयुक्त  हों  ।

 थे  इसलिये  समर्पण  कार्यवाही  रखी  गई  थी  ॥

 गृह  मंत्री
 विमुक्ति

 की  प्रतिशतता  को  देखते
 क्लब  ही  मजिस्ट्रेटों  के  स्थान  पर  बयान

 लिख

 लिया  करते  थे  और  स्वयं  सरकार  को

 छे  वह तक  सरकारी  अभियोक्ता
 eect  में  विश्वास  नहीं था  ।  इसलिये  सरकार

 कारी के  रूप में  मुझे  भी  अभियोग  चलाने  का
 नहीं  चाहती  थी  कि  वे  उस  प्रकार  के  स्वविवेक

 बहुत  अधिक  ज्ञान  और  अनुभव  है  ।  में  जानता
 से  काम  करें  ।  मजिस्ट्रेट  सभी  बयानों  की  नकल

 हुं  कि  अधिकांश  मामलों  में  सत्यਂ  १०
 करके  सत्र  न्यायालय में  भेज  देते थे  ।  यदि

 या  १५  प्रतिशत  ही  होता है  ।  यही  सब  बुराइयों
 आप  उचित  रूप  से  कार्य  करना  हें

 तो
 की  जड़  है  ।  हम  लोग  तथा  न्यायाधीश  भी

 मजिस्ट्रेट  तथा  न्यायिक  अधिकारी  बहुत
 उस  समय  जबकि  पुलिस  को  पहली

 योग्यता  वाले  व्यक्ति  होने  चाहियें  जिन्हें
 रिपोर्ट  की  जाती  सबसे  अधिक  महत्व  देते

 जीवन  का  अनुभव  हो  और  जो  सच्चे  और

 जिस  समय  घटना  होती  है  और  जब  इसकी

 रिपोर्ट  पुलिस  को  की  जाती  है  इन  दोनों  के  झूठे  मामले  में  भेद
 कर

 सकें
 |  इन्हें इन  लोगों

 बीच  के  अन्तर  में  लोगों  को  किसी  निर्दोष
 को  छोड़  सकने  का  स्वविवेक  होना  चाहिये  .।

 फिर  अब  की  तरह  से  सत्र  न्यायालय  में  प्रत्येक
 व्यक्ति  के  विरुद्ध  झूठी  रिपोर्ट  लिखाने  का

 मौका मिल  जाता  है  |  घारा  १६१  या  १६२  मामला नहीं  जायगा  |

 के  अन्तर्गत  जांच  वाला  अधिकारी  इस  विधेयक में  किये  गये  उपबन्धों &

 बयानों  को  गवाहों  के  अनुसार  नहीं  अपितु  गह  मंत्री का  प्रयोजन  सफल  नहीं  रहेगा

 अपनी  इच्छानुसार  लिखता  हैं  ।  सभी  मामलों  मुझे  भय  है  कि  अब  जो  प्रक्रिया  लागू  करने  का

 में  कुछ  बातें  की  जाती  हैं  ।  मजिस्ट्रेट गवाहों  के  प्रस्ताव  है  उस  के  फलस्वरूप सत्र  न्यायालयों

 बयान
 लिखता है  ।

 कभी  कभी  ag  वही  में  आजकल  से  भी  अधिक  विभूतियां दी

 लिखता  है  जो  जांच  करने  वाला  अधिकारी  जायेंगी  ।  नई  प्रक्रिया के  अन्तर्गत  जो  मुकदमा

 उसे  लिखवाना  चाहता  हैं  ।  न्यायालय  में  बहुत  सत्र  न्यायालय  के  सामने  आयगा  उसमें  क्या

 सी  बातें  निर्धारित की  जाती  हें  फिर  मामला  होगा  ?  पुलिस  के  आदमी  धारा  १६१ के

 सच  न्यायालय में  जाता हैं  ।  वहां  अन्य  लोगों  का  ia  कुछ  धारा  १६४  के
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 अन्तर्गत वह  किसी  आवश्यक  साक्षी  को  चाहिये  कि  वकील  समाज  के  ज्येष्ट  व्यक्तियों

 को  मेजिस्टेटठ के  पास  ले  जायेंगे और  उसका  को  चून  ले  और  उन्हें  मजिस्ट्रेट

 बयान  लिखा  जायगा  ।  जिस  दिन  परीक्षण  तथा  मनसिक के  पदों  के  fra  लाये  और  कम

 होगा  तो  वह  साक्षी  साक्ष्य  जायगा ।  से  कम  पांच  दस  वर्ष  ऐसे  पद  संभालने  को  कहें  ।

 इसी  तरहਂ  आप  न्याय  पद्धति  का  सुधार
 कर

 इस  अवस्था  में  हम  कया  करेंगे  ।  वकील  होने

 के  नाते  हमें  पता  हैं  कि  एक  मुख्य  बयान हैं  जो  सकते  हें  ।  यदि  आप  एक  नवयुवक  को  लाते

 बिना  प्रति परीक्षण के  अभिलिखित  किया  गया  तो  उसको  प्रशिक्षण  आवश्यकता है

 और  उसका  ध्यान  पदोन्नति  की  ओर  रहता  ह
 हू  और  और  बातों  का  पता  लगाने से  प्रत्येक

 बयान  गलत  सिद्ध  किया  जा  सकता हें  ।  और  उसको  अनुभव  प्राप्त  नहीं  होता  ।

 वादी  वकील  ऐसा  ही  करते  कई  परिणाम  यह
 समपंण  प्रक्रिया  हटा  देने  के  बारे  में  जो  नई

 रहता  है  कि  शारी  संलग्न  बातें  जो  साक्षी
 प्रक्रिया  हें  में  उसे  खतरनाक  समझता  हूं  क्योंकि

 धारा  १६४  के  अन्तर्गत कहते  हूं  गलत  सिद्ध

 होती  हैं  ।  अन्त  में  दो  साक्षियों  के  बयानों  में

 इस  से  दोषसिद्धि से  अधिक  विभक्तियां  होंगी

 थोड़ा  सा  समय  बच  सकता  वह  कोई
 विस्तृत  बातों  में  अन्तर  पड़ता  ह  और  मुकदमा

 विशेष  सफलता  नहीं  है  ।  अधिपत्र  प्रक्रिया  के
 फट  हो  जाता  हे  ।  प्रतिवादी  वकील  प्रश्न  पुछ

 सम्बन्ध  में  जो  संशोधन  रखा  गया  है  उसके
 कर  और  नई  बातों  का  पता  लगाता  |  |  पुलिस

 अन्तरगत  प्रतिपरीक्षण तथा  भये  सिरे  से  परीक्षण

 वाला  एक  शव  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  ले
 के  अधिकार  से  वंचित  रखा  जायेगा  ।  यही  दो

 जाता है  ।  वकील  उसे  पूछता है  कि  वहां  कौन
 बातें  अभियुक्त  के  फायदे  की  होती  हैं  और  कई

 किस के  सामने  पुलिस  ने  पूछ  ताछ  तथा
 बार  अभियुक्त  वास्तविक  अपराधी  नहीं  होता

 जांच  की  ।  इस  प्रकार  जांच  तथा  जांच  अधि
 और  कई  बार  उसके  अपराध  को  बढ़ा  चढ़ा

 कारी  दोनों  के  आचरण  को  प्रकट  किया  जाता
 कर  भी  बयान  किया  जाता  है  ।  यह  ठीक  हूं

 हू ंऔर  उस  की  आलोचना होन  लगती है  |
 कि  अग्रेतर  प्रतिपरीक्षण के  अधिकार  से  वंचित

 रखना  या  न  रखना  मजिस्ट्रेट  के  स्वविवेक  पर
 यदि  पुलिस  के  अधिकारी  स्वविवेक  से

 निर्भर  ह  और  यदि  न्यायाधीश  अनुभव  प्राप्त
 काम  लें  और  न्यायालय  सही  मामलों  में  दण्ड

 हो  तो  वह  इस  उपबन्ध  कोਂ  अनुचित  रूप  से  व्यव
 तो  ठीक  बात  है  ।  परन्तु  इस  के  साथ  कुछ

 और  भी  चीज  हैं  ।  माननीय  गृह  मंत्री  ने  पुलिस
 हार  में  नहीं  लायेगा

 ।
 परन्तु  प्रायः  यह  समझा

 विभाग  अथवा  उस  द्वारा  जांच  की  जाने  वाली
 जायेगा कि  यह  उपबन्ध  मुकदमों  का  शीघ्र

 निर्णय  करने  के  लिये  रखा  गया  हूं  और  इस  तरह
 जांच  में  एक  त्रुटि  भी  प्रकट  नहीं  की  ।  वे  उनको

 पूर्णतया  ईमानदार  लोग  समझते  हें  और  उनकी
 अभियुक्त  कुछ  लाभ  न  उठा  सकेगा

 |
 इसी  प्रकार

 नये  सिरे  से  परीक्षण के  सम्बन्ध में  मजिस्ट्रेटों
 धारणा है  कि  यह  लोग  सत्र  न्यायाधीशों तथा

 उच्च-न्यायालय के  न्यायाधीशों  से  ज्यादा  अच्छी  को  अधिकार  तो  हें  परन्तु  उनका  उचित  प्रयोग

 तरह  अपना  कत्तव्य  पुरा  करते  हें  ।  हमारा  जो
 किया  जाना  चाहिये ।

 हे  वह  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  इधर  का  विधेयक में  कई  अच्छी  सुधार किये

 उधर  करने  से  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  मेरी सदा  यही  गये  मान  हानि  के  सम्बन्ध  म॑  श्री  नसीम

 राय  रही  हे  कि  मजिस्ट्रेटों  तथा  मन्दिरों  आदि  द्वारा  कल  रख  गय  सुझाव  का  म  स्वागत  करता

 को  जिस  पद्धति  के  अनुसार  हम  नियुक्त  करते  बिना  वारंट  के  गिरफ्तार  करने  के  अधिकार

 हें  वह  एक  गलत  पद्धति  है  ।  वह  हमारे  देश  के  का  निश्चय  ही  दुरुपयोग  किया  जायेगा  और  इस

 लिये  शोभनीय  एक  लोकतंत्रात्मक सरकार  तरह  लोक  सेवकों  की  जब  कभी  कोई  आलोचना
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 हो  उसको  धारा  Sy  के  संशोधन में  संघेय  अपराधों

 यह  बात  वांछनीय है  ।  की  सूची  में  और  कई  प्रकार  के  अपराध  जोड़े
 /

 य  गृह  मंत्री का  कहना  है  कि
 गये  हैं

 ।
 यह

 एक
 अच्छी  बात  है

 ।
 में  चाहता

 हू

 कि  इसमें  अधिक  से  अधिक  अपराध  जोड़े  जायें  । स्थानान्तरण के  अभिवेदन-पत्र  सत्र

 के  बाद  ही  उच्च न्या को  भेजे

 जाने
 चाहियें ।  श्री  मूलचन्द  दुबे  :  व्यवहार-न्यायी लय

 में

 तारीक  रूप  से  ऐसा  ही  होता  है  ।  परन्तु  मौखिक  साक्ष्य  देने  से  ही

 लोग  हार  जाते  हे  ।  इसलिये

 उत्पन्न
 होंगी

 ।
 इससे  भी  अधिक  महत्व

 लिखित  साक्ष्य  पर  बहुत  आधारित  रहना  पड़

 इस  बात  का  है  कि  पुनरीक्षण  अधिकार  केवल
 दिव  विक

 सीमतन
 तो

 द  ate

 कानूनी  मामले  में  ही  प्रयोग  होंगे  और  औचित्य  से  मौखिक  साक्ष्य पर  ही

 निर्भर
 रहना  पड़ता

 जय

 ier

 दिती

 दत
 आधार पर नहीं

 पर  गरी

 |  इसलिये  दाण्डिक  न्यायालयों  अपेक्षा देयों

 तथा  कारणों  के  विवरण  में  कहा  गया  व्यवहार  र-न्यायालय
 में  कूट  साक्ष्य  अधिक

 प्रचलित  हैं  |

 हैं
 ।

 परन्तु  बारातों
 में  केवल  उच्च  न्यायालय

 का  ही  निर्देश  अपितु  जिला  मजिस्ट्रेट
 इस  विधेयक  का

 उद्देश्य
 न्याय  प्रशासन

 सत्र  न्यायाधीश  तथा
 से  विलम्बकारिता  को  दूर करना  तथा  न्याय

 ग  बुराइयों को  द्र  करना का
 भी  तो

 उच्च न्यायालय  के
 नाम

 में
 हर

 है  ।  ये  दोनों  उद्देश्य  बहुत  अच्छे  इस  विधेयक

 को  स्वीकार  ही  न
 करें

 ।
 इस  मामले  पर  फिर  में  कुछ  नई  बातें  रखी  गई  हैं  इसलिये  हमें

 इस

 से
 विचार  होना  चाहिये

 |

 पक्षपात  के  विचार  करना  चाहिये  |

 करना  ॥  नव
 यह  हे

 प्रत्येक
 में  यह  पहिले  कह  चुका  हूं  कि

 को  किसी  विमुक्ति  के  खिलाफ

 की

 गुमति से अपील से  अपील
 पक्ष  के  हों  या  अभियुक्त  की  ओर  से  हों  ।  यह ग

 का  जाना  चाहिये  ।

 इस  से  लगभग  प्रत्येक  मामले  में  फिर  से  दोषी  व्यक्तियों
 का  छूट  जाना  अच्छा  है  किन्तु

 योग  चलाया  जायेगा  ।  यह  ठीक  है  कि  थोड़ा
 निर्दोष  तथा  व्यक्ति  की  दण्ड  नहीं

 सा  मश्मावज़  मिलेगा
 पर  उससे  स्थिति  नहीं

 दलती  है  |
 मिलना  चाहियें

 ।
 हमें  इस

 सिद्धांत
 पर

 सभी

 परिस्थितियों को  ध्यान  में

 घारा  १४५  का  जो  संशोधन  किया  जा

 वाय

 वा

 गह

 मी  ना  चाहियें कि

 रहा  है  वह  ठीक  है  ।  में  ava  पद्धति  के  पक्ष  आपराधिक  न्याय  प्रशासन की  सभी  हालतों

 में  हूँ
 ।

 हमें  ऐसी  सम् यगण  पद्धति  रखनी  चाहिये  में  इसे  लागू  क्रिया  जा  सकता  है  या  जो

 कि  प्रत्येक  rw  को  उचित  अनु  में  समझता  हूं  कि  ऐसा  नहीं  किया  जा  |

 तथा  अहंता  प्राप्त  हो  ।  उन्होंने  यह  उपबन्ध  भी  अपराधी  व्यक्ति  छोड़ा  जाता  है  उससे  समाज

 भी  रक्खा  है  कि  महिलायें भी  सम् यगण  में  को  ख़तरा  पेदा  हो  जाता  है  और  इस  विमुक्ति

 होंगी ।  यह  एक
 प्रगतिशील  उपबन्ध

 है
 और

 में  के  कारण  वह  बाद  में  फिर
 अਂ

 इस  का  स्वागत  करता  हूं
 ं

 इसी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  पूरे
 माम
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 लिये  जो  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हू  उन  पर  तथा पर  विचार  किया  चाहिये  वर्तमान

 प्रथा  यह  है  कि  अभियोग-निरीक्षण की  समाप्ति  जो  भी  उपबन्ध  किये  जा  हैं  उन  पर  उचित

 तक  अभियुक्त  कुछ  नहीं  कह  सकता
 |

 वह
 रूप से  विचार  किया  जाय  जिससे  ऐसा  सम्भव

 न  हो  सके  कि  अपराधी  व्यक्ति  अपने  अपराध केवल  अभियोक्ता  पक्ष  के  गवाहों  द्वारा  गवाही

 दिये  जाने  के  बाद  ही  अपना  बयान  देता  है  और  के  दण्ड  से  बच  जाये  और  निर्दोष  व्यक्ति  को

 उससे  जिरह  की  जाती  है  जिसमें  उसकी  दण्ड  मिले  ।  प्रत्येक  पक्ष  को  न्यायालय  के  सामने

 अपना  जिस  प्रकार  से  वह  रखना जोरियां  निकालने की  कोशिश  की  जाती है

 और  इसके  बाद  वह  अपना  बयान  देता  हैं  ।  रखने  का  पूर्ण  अवसर  मिलना  चाहिये  |  लोगों

 फिर  उससे  अपनी  सफाई  प्रस्तुत  करने  के  लिये  को  भी  न्यायालय  में  जाने  से  पहिले  मालूम

 होना  चाहिये  कि  वह  मामला  किस  प्रकार कहा  जाता  है  और  वह  अपने  गवाह  पेश  करता

 में  इस  बात  को  नहीं  मानता  कि  हम  लोग  चलाया  जायगा  और  अभियोग-निरीक्षण किस

 दूसरों की  अपेक्षा  कूट  साक्ष्य  तथा  झूठी  गवाही  प्रकार  किया  जायगा  जिससे  वे  न्यायालय की

 देना
 अधिक  पसन्द  करते  gl  जब  अभियुक्त  बेकार  की  जिरह  से  बच  सकेंगे  ।  यदि  यह  उद्देश्य

 अपनी  सफाई  पेश  करता है  और  अपने  गवाह  पूरा  हो  जाय  तो  फिर  इस  विधेयक  की  इस

 पेदा  करता  हैं  तब  उसे  स्वतंत्र  गवाह  मिलना  प्रकार  आलोचना  किय  जाने  का  कोई  कारण

 नहीं है  । मुश्किल  हो  जाता  है
 ।

 वह  अपनी  स  फाई  में

 अपने  सम्बन्धी तथा  मित्रों  को  ही  पेशा  कर
 इस  विधेयक  में  मुझे  कुछ  दोष  मालूम

 सकता  है  ।  अब  यह  हैं  कि  क्या  अभियोग  पड़े  खंड  ६  द्वारा  प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेटों

 निरीक्षण  के  दौरान  में  अभियुक्त  से  प्रश्न  किये  को  अधिक  अधिकार  दिये  जाने  की  प्रस्तावना

 जानें  के  कारण  अभियुक्त  को  कोई  हानि
 है  ।  मेरा  निवेदन  यह  हैं  कि  जब  तक

 होती  है  ?  में  समझता  हुं  कि  उसे  कोई  हानि  नहीं  पालिका  को  कार्यपालिका से  पृथक  न  कर  दिया

 होती  ।  जो  अच्छी  प्रकार  से  अपनी  सफाई  पेश
 तब  तक  ये  प्रस्तावित अधिकार  मजिस्ट्रेटों

 कर  सकता  हो  वह  यह  कह  सकता  है  कि  उसने  को
 नहीं  दिये  जाने  चाहियें  ।

 अपराध  किया  है  या  नहीं  ।  में  समझता  हूं  कि
 धारा  १४५ के  अनुसार  जिसका  उद्देश्य

 अभियुक्त  को  ऐसी  लाभप्रद  स्थिति  में  नहीं

 रखना  चाहिये  जिससे  वह  अपनें  अपराध  के
 विूम्बकारिता  को  दूर  करना  जब  मजिस्ट्रेट

 दण्ड  से  बच  सके  ।
 इस  बात  से  संतुष्ट  हो  कि  किसी  सम्पत्ति  के

 कारण  शान्ति  भंग  होने  की  आशंका  हू  तो  वह

 इस  विधेयक में  त्रुटियां  और  कमियां
 उस  सम्पत्ति  की  कुर्की  कर  सकता  है  और  दोनों

 हें  ।  इसमें  जो  भी  त्रुटिया ंहें  सदन को  उन  पर  पक्षों  से  न्यायालय  में  जाने  के  लिये  कह

 पूर्णरूप  से  विचार  करना  चाहिये  और  इसमें
 है  ।  किन्तु  इसका  बहुत  दुरुपयोग  किया  जा

 यथा  संभव  अधिक  सुधार  करना  चाहिये  ।  यहां  सकता  है  |  जिस  व्यक्ति  का  किसी  सम्पत्ति  पर

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  पुलिस  का  सुधार  करने  कोई  अधिकार  होगा  वह  न्यायालय  में  न  जाकर

 के  लिये  कोई  प्रयत्न  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  ।
 उसके  मालिक  से  झगड़ा  करके  उसे  करवा

 किन्तु  हमें  जो  पैम्फलेट  दिये  गये  हूं  उनसे  पता  देगा  और  दूसरे  पक्ष  को  न्यायालय में  जाना

 लगता  है  कि  पुलिस  के  सुधार  करने  के  प्रयत्न  पड़ेगा.और  सम्पत्ति  का  स्वामित्व  सिद्ध  करने  का

 किये  जा  रहे  हें  पुलिस  या  न्यायपालिका का  उत्तरदायित्व  सम्पत्ति
 के  मालिक पर

 एक  दिन  में  तो  सुधार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 इसलिये  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  सुधार  करने  के  पड़  जायगा  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  धारा
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 १४५  के  संशोधन  को  छोड़  देना  चाहिये  और
 कहते  हूं  कि  वह  इनको  वकालत के  चालीस

 इस  विषय से  सम्बन्धित  वर्तमान  धारा  को  इसी  वर्ष  के  अपने  अनुभव  के  आधार  पर  प्रस्तुत

 करते  इस  बात  पर  मेरा  उनसे  कोई  विवाद
 प्रकार  रहने  देना  चाहिये  ।

 नहीं  हें  ।  निश्चय  ही  उन्होंने  इस  पर

 सभापति  महोदय  :  आपने  अपना  संशोधन
 अच्छी  प्रकार  से  विचार  किया  हैं  और  इसके

 प्रस्तुत  नहीं  किया  ।  इसके  श्री  मूल  चन्द  लिये  उनके  अपने  TH  वह  अपने  बहुमत  दल

 दुब ेने  खंड  ६,  १७,  १८,  १९,  RR;  २९,  ३६,  को  बारबार  कहा  करते  हूँ  कि  उन्होंने
 ३७,  ९२,  ९८  तथा  खंड  82x  के  सम्बन्ध में  वकालत के  चालीस  वर्ष  के  अनुभव के

 अपने  संशोधन  प्रस्तुत किये  ।
 आधार  पर  इस  विधेयक  पर  ध्यानपूर्वक

 विचार

 धारा  १६२  को  हटाये  जाने के  बारे  में  किया है  |

 भी  बहुत  अधिक  कहा  गया  है  ।  किन्तु  में  समझता  देश  की  दंड  विधि  में  परिवहन  किया

 हूं  कि  यह  मामला  इतना  महत्वपूर्ण  या  गम्भीर  जाना  चाहिये  ।  यह  प्रकिया विधि  में  ही  नहीं
 नहीं  है  ।  यदि  इससे  अभियोक्ता  पक्ष  को  गवाह

 अपितु  मूल  विधि  में  भी  परिवर्तन  करने  का  प्रशन
 के  बयान  को  पुष्ट  करने  का  अवसर  मिलता  हैं  कई  बार  इस  बात  के  वचन  देने  के  बाद  कि

 तो  यह  पुष्टि  सारवान  साक्ष्य  नहीं  हो
 वह  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे  अब

 जैसा  कि  खंडन  सारवान्  साक्ष्य  नहीं  हो  सकता
 डा०  काटजू  ने  कुछ  संशोधन  प्रस्तुत  किये  हैं  ।

 इसलिये  मेरी  यह  सम्मति  हैं  कि  धारा  १६२
 इस  विधेयक की  तीब्र  आलोचना सभी  दल  के

 का  हटाया  जिससे  पुलिस  या  सदस्यों  ने  की  है  ।  ध्यानपुवंक  विचार  करने  से

 are  पक्ष  अपनी  डायरी  में  इस  बयान  को
 इस  विधेयक  की  बुराइयां मालूम  हो  सकती

 गवाह  की  पुष्टिकारक  साक्ष्य  के  रूप  में  लिख  हें  ।  डा०  काटजू  का  कहना  है  कि  सरकार  ने

 सकते  उचित  नहीं  है  ।  इस  धारा  को  बयानों  न्यायपालिका
 को  पृथक  कर  दिया  हे

 |  कुछ

 की  पुष्टि  करने  के  लिये  प्रयुक्त  नहीं  किया  जाना  राज्यों  उदाहरणार्थ  मद्रास  तो  यह  प्रयत्न

 यद्यपि  इसे  खंडन  के  लिये  किया  जा  किया  गया  है  किन्तु  मजिस्ट्रेट  अब  भी  पुलिस

 सकता  इसलिये  में  समझता  हूं  कि  धारा  २०७
 के  कब्ज़े  में  है  |  न्यायपालिका अभी  पुरी  तरह

 लक  के  अन्तर्गत  जहां  इस  बात  का  उपबन्ध
 से  पृथक  नहीं  की  गई  है  ।  अभियुक्त  को  जो

 हैं  कि  जांच  करने  वाले  अधिकारी  द्वारा  थोड़ी  सी  सुविधायें  प्राप्त  थीं  इस  संशोधन

 के  पक्ष  के  गवाहों  के  लिखे  गये  बयानों
 द्वारा  उन्हें  भी  हटाया  जा  रहा  हैं  ऐसी  अवस्था

 की  प्रतियां  अभियुक्त  को  जानी  में  अभियुक्त  के  लिये  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय

 उसमें  एक  यह  परंतुक  जोड़  दिया  जाय  कि  जांच  में  और  अधिक  कठिनाइयां  पैदा  हो  जायगी  ।

 के  दौरान  में  पुलिस  द्वारा  लिखें  गये  वे  बयान

 गवाहों  की  साक्षी  की  पुष्टि  के  लिये  प्रयुक्त  नहीं  गृह-मंत्री  को  यह  देखना  चाहिये  था  कि

 किये  जायेंगे  ।  दंड  प्रक्रिया  संहिता
 की

 कुछ  धाराओं  का  जिन

 का  अधिक  से  अधिक  दुरुपयोग  किया  जाता
 टीवी  पी०  नायर  :  निरसन  किया  जाये  ।  मेरा  निर्देश  धारा

 डा०  काटजू  ने  निवारक-निरोध  १४४  और  १०७  की  ओर  हे  ।  इनके  निरसन

 तथा  प्रेस  विधि  शक  जैसे
 के  लिये  माननीय  गृह-मंत्री  ने  क्यों  कोई

 श्रतिक्रियावादी  विधेयक  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  अपने  धन  प्रस्तुत नहीं  यदि  आप  पुरानें आंकड़े

 विधेयक  प्रस्तुत  करते  समय  डा०  काटजू  यह  देखें  तो  आप  को  मालूम  होगा  कि  धारा  १४४
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 का  जितना  प्रयोग  वर्तमान  कांग्रेस  शासन  के  हरण  देता  हूं  ।  मान  लीजिए  ज्ञावनकोर-कोचीन

 दौरान  में  किया  गया  उतना  अंग्रेजों  के  राज  पुलिस  की  ओर  से  यह  रूप  आती  है  कि  यदि

 में  नहीं  किया  गया  था  |  अब  तो  हर  बात  के  श्री  पुन्नू  और  श्री  श्री कीं तन्  नायर  सत्र  के

 for  धारा  १४४  के  अंतगर्त  आदेश  जारी  कर  बाद  वहां  तो  शान्ति  भंग  होने  का  खतरा

 दिये  जाते  हें  ।  निर्वाचनों से  पहले  भी  और  होगा  |  दिल्ली  मेजिस्ट्रेट  के  पास  रिपोर्ट  करने

 निर्वाचनों  के  बाद  भी  ऐसे  area  जारी  किये  के  बाद  वह  धारा  Low  के  अन्तर्गत  कार्यवाही

 जाते  हूं  ।  गत  साधारण  निर्वाचनों  में  मेरे  राज्य  कर  सकेगा |

 में  साम्यवादी  दल  के  नेताओं  के  सिवाय  ay

 सब  दलों  के  नेताओं  को  आंदोलन  करने  दिया
 अब  में  मानहानि  सम्बन्धी  उपबन्ध को

 लेता हूं  ।
 इसके  अधीन  आने  के  लिए  किसी

 गया  था  ।  श्री  ए०  के०  गोपालन  जब  एक
 व्यक्ति  को  भाषण  देने  की  आवश्यकता  नहीं  ।

 जिले  से  दूसरे  जिले  में  wae  करते
 कोई  व्यक्ति डा०  काटजू को  चिट्ठी  भेज

 तो  सब  से  पहला  व्यक्ति  जो  उन्हें
 तो  भी  वह  इसके  अधीन  आ  जायेगा  ॥

 मिलता था  पुलिस  अधिकारी  होता
 मान  लीजिये  में  त्रिवेन्द्रम से  लिखता हूं  कि

 जिस  के  पास  श्री  गोपालन  को  दिखाने  के  लिए  सरकार  का  अमुक  पदाधिकारी  शराब
 धारा  १४४  का  आदेश  रहता  था  ।  इस  के

 के  नशे  में  चूर  रहता  हे  ।”  ऐसा  लिखने  से  ही

 सार  श्री  गोपालन  को  वहां  भाषण  देने  की  आज्ञा
 यह  समझा  जायगा  कि

 '
 अधिकारी  की

 नहीं  थी
 ।

 साम्यवादी  नेताओं  को  चुनाव  सम्बंधी

 आंदोलन  करने  से  रोकने  के  लिये  प्रत्येक
 मानहानि  की  गई  क्योंकि  यह  चिट्ठी  डा०

 काटजू  के  निजी  टाइपिस्ट  आदि
 जिला  के  ज़िला  मैजिस्ट्रेट ने  धारा  १४४ के

 सब  पढ़ेंगे
 |

 में  तो  समझता  हूं  कि  एक  ऐसी  रन

 अन्तरगत  एक  आदेश  जारी  कर  दिया  था  ।
 कार  को  जो  भ्रष्टाचार दूर  करने के  लिए

 आश्चर्यजनक बात  यह  है  कि  चुनाव  के  बाद
 उत्सुक  लोगों  का  स्वागत  करना  चाहिये

 भी  प्रत्येक  ज़िले  में  धारा  १४४  लागू  रखी  गई
 जो  कि  साहस  कर  के  पदाधिकारियों के

 और  इस  की  शर्तें  यह  थी  कि  अन्तिम  चुनाव
 कुकर्मों  पर  से  परदा  हटाना  चाहते  हें  और  उनके

 का  परिणाम  घोषित  होने  के  दो  सप्ताह  बाद
 दोष  बतलाना चाहते  हैं  ।  डा०  काटजू के  इस

 तक
 कोई  सभा

 न
 की  जाये  ।  में  डा०  काटजू  से

 हूं  कि  क्या  किसी  अन्य  देश  में  भी  ऐसी
 नये  उपबन्ध से  बहुत  से  उच्चाधिकारी लाभ

 उठायेंगे  ।  सरकार  लोगों  को  प्रोत्साहन  देने

 स्थिति  क्या  किसी  अन्य  देश  की  प्रक्रिया
 की  इसे  हस्तक्षेप  अपराध  घोषित  कर

 संहिता  में  tat  उपबन्ध  ?
 रही  है  ।  में  अब  भी  गृह  मंत्रालय  के  कुछ

 धारा  १०७  और  अगली  कुछ  धाराओं के  ऐसे  पदाधिकारियों का  नाम  ले  सकता

 सम्बन्ध  में  भी  स्थिति  इसी  प्रकार  की  है  ।  जिन्हें  कोई  व्यक्ति  एक  दिन  के  लिए  भी  सरकारी

 अब  तक  मेजिस्ट्रेट  द्वारा  अधिकार  के  प्रयोग  सेवा  में  नहीं  रहने  देना  चाहेगा  ।  किन्तु

 कुछ  प्रतिबन्ध क्योंकि  वर्तमान  विधि  के  यदि  डा०  काटजू  को  लिखूं  तो  मेरे  विरुद्ध
 शब्दों  के  अनुसार उस  का  क्षेत्राधिकार  सीमित  मानहानि  के  अपराध  में  तुरन्त  कार्यवाही  शुरू

 हैं
 ।

 डा०  काटजू  अब  इसे  बदलना  चाहते  हैं  कर  दी  जाएगी |

 और
 उन्होंने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गृह  मंत्री  ने  कहा  है  कि  कूट साक्ष्य  बहुत

 जिसके  अंतगर्त  कोई  ज़िला  मैजिस्ट्रेट  या  प्रथम  फला
 हुआ  में  उनसे  पूछता  हूं  कि

 श्रेणी  का  मैजिस्ट्रेट  अपने  क्षेत्राधिकार के  बाहर  क्या  उन्होंने कभी  इसके  कारण  पर  विचार
 भी  कार्यवाही कर  सकेगा  ।  में  इसका  एक  कया इसका  कारण  केवल  यह  है  कि  पुलिस
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 वी०  yo  नायर|

 अपराध  है  और  माल  के  बरामद  होने  की  कोई

 ों  को  सिखलाती  उन्हें  बर  प्रयोग
 आशा  नहीं  ।  पदाधिकारी की  सेवा  बनी

 द्वारा  बाध्य  करती  है  कि  वे  झूठी  गवाही  दें  ।

 अपने  वक्तव्य  से  बाद  में  मकर  नहीं
 रहती  है  ।  लाखों  रुपये  के  माल  की  चोरी

 के  मामले  में  भी  यदि  सरकार  कर्मचारी  पुलिस
 यदि  उसने  एसा  किया

 पर  प्रभाव  डाल  कर  अपराध  को  च्» पंघेय  कर
 तो  उसके  विरूद्ध  कार्यवाही  की  जा  सकेगी  |

 सकता  तो  उसे  कोई  डर  नहीं  रहता  ।  डा०
 डा०  काटजू  ने  ऐसे  पग  उठाये  हं  जिनके  द्वारा

 ध  ने  ऐसे  कर्मचारियों को  बचाने  के  लिये
 पुलिस  को  लोगों  को  उठी  गवाह्दी  देने  के  लिय

 बाध्य करने  से  रोका  जा  सके  ?  जब  पुलिस
 यह  उपबन्ध रख  =  |

 कोई  मुकदमा  शरु  करती  तो  उसका
 में

 डा०
 काटजू

 को
 चेतावनी  देता  हूं

 मात्र  उद्देश्य  यह  होता  है  कि  अभियुक्त  को  किसी  कि  यदि  वे  सारे  विधेयक  को  वापस लेने  के
 न  किसी  तरह  दंड  दिलाया जाये  ।  डा०

 लिये  तेयार नहीं  तो  सारा  देश  इस  अरुचि

 काटजू  का  मुख्य  उद्देश्य भी  यहीं हैं  ।
 कर  विधेयक के  विरुद्ध  उठ  खड़ा  क्योंकि

 युक्त  को  अपनी  सफ़ाई  देने  के  लिए  कोई  सुविधा

 नहीं  हैं  ।  पहले  अभियुक्त को  कुछ  अधिकार
 वह  इसे  परिचालित करने  के  लिये  भी

 नहीं हं  |
 थे  ।  अब  डा०  एक  एक  करके  उन्हें

 वापस  ले  रहे  हे  ।  मुझे  भय  है  कि  डा०  काटजू
 म॑  प्रवर  समिति  से  भी  अपील  करता  हूं

 पुलिस  राजਂ  की  बुनियादें पक्की  कर  रहे
 कि  वह  इस  बात  पर  विचार  करे  कि  क्या

 हूं  ।  पुलिस  का  मजिस्ट्रेटों के  साथ  गठजोड़
 संहिता  के  उन  विधि  विरुद्ध  उपबन्धों  का

 रहता  हैं  और  वे  पुलिस  पर  ही  निभा  रहते  ह
 निरसन  नहीं  कर  देना  जिन के  बारे

 इनकी  पदोन्नति  कार्यपालिका  के  हाथ  में  है  ।
 में  डा०  काटेज  बिल्कुल  चुप  रहे  हैं  ।

 जब  तक  यह  स्थिति  इस  प्रकार के

 संशोधनों  लोगों  जो  न्याय  मिलेगा  ag  गृह-काय  उपमंत्री  qs

 न्याय  नहीं  होगा  बल्कि
 प्रक्रिया  संहिता  के  संशोधन  के  बारे  में  पिछले

 पालिका  न्याय  होगा  ।
 चार  दिनों  से  वाद-विवाद चल  रहा  है  ॥

 मुझे  oy  हे  कि  डा०  काटज ने  आखिर  इस  वादविवाद में  दो  रायें  प्रकट  की  गई  हैं  +

 कुछ  अपराधों  को  संघेय  बना  दिया  है  ।  किन्तु  एक  पक्ष  की  राय  यह  हैं  कि  sare  विधेयक

 में  इसके  सिद्धांत  से  सहमत  नहीं  हं
 ।

 उदाहरण  अधिक  व्यापक  और  अधिक  कड़ा  होना  चाहिए

 तया  धारा  ३८०  के  अन्तर्गत  चोरी  एक  दूसरे  पक्ष  ने  इसकी  आलोचना

 संघेय  अपराध  हू
 ।

 पुलिस  ऐसे  मामले  में  बहुत  की हैं  और  कहा  है  कि  अभियुक्त के

 कुछ  कर  सकती  हू  ।  पुलिस  कुछ  मामलों  में  कार  तथा  विशेषाधिकार छीने  जा  रहे  हं  ।

 लोगों  पर  आरोप  लगाती  हे  किन्तु  वह  .  उनसे  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इस  की  तुलना

 रिश्वत  लेकर  उनसे  संधि  करने  के  लिये  जोर  दे  रक  निरोध  अधिनियम या  प्रेस

 सकती  ह  इससे  सरकार  के  लिये  भी  कुछ  जनक  विषय  )  अधिनियम से  की  है  ।  यह  बिल्कुल

 |  q  अधिनियम एक अवांच्छनीय  कायें  करने  की  गुंजाइश  हो  सकती  गलत  बात  है

 क्योंकि  सरकारी माल  की  बहुत  चोरी  होती  विशेष  प्रयोजन  के  लिये  और  संकटकालीन

 है  और  बड़े  बड़े  पदाधिकारियों  का  इस  में  हाथ  स्थिति  का  मुकाबला करने  के  लिये  हे  +

 होता  सरकार  कह  सकती  है  कि  यह  संघेय  इस  संशोधक  विधेयक का  उद्देश्य  देश  में
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 दारी  प्रशासन  का  सुधार  करना  है  ।  हम  जानते
 जब  कभी  दंड  विधान  में  र/शोधन  करने

 है ंकि  बेईमान  संशोधक  विधेयक  पारित  कर  अ्रथवाਂ  उसकी  किसी  प्रणाल  को  स्थापित

 देनें  से  फ़ौजदारी  विधियों  का  प्रयास  उत्तम  करने  का  रन  उठता  है  हमें  सर्वप्रथम

 नहीं हो  जायेगा  ।  अन्य  बातें भी  हें  हम  चाहते  समुदाय  के  बड़े  हितों  को  ध्यान  में  रखना

 हैं  कि  जनता  यथासंभव  अधिक  से  अधिक  होता है  ।  दो  बातें  देखनी  होंगी  ।  एक  at

 सहयोग दे  ।  हम  जानते  हें  कि  पुलिस  व्यवस्था  यह  कि  किसी  व्यक्ति  को  अनुचित  रूप  से

 सताया  न  जाय  कौर  किसी  निर्दोष  को  दंड में  भी  सुधार करने  आवश्यकता हू  ।

 इस  देश  के  प्रत्येक  व्यक्ति  को  यह  समझना
 न  मिलने  पाए  यह  सिंद्धान्त  मान  लिया

 चाहिये फि  फ़ौजदारी  न्याय  प्रशासन  में  गया है  ol  इस
 के  साथ ही  साथ हम  यह

 सहायता  देना  न  केवल  उस  का  कर्तव्य  भी  चाहते  2  कि  इस  बात  पर  भी  उतना

 बल्कि  विशेषाधिकार भी  है  ।  यह  संशोधक  ही  ज़ोर  दिया  जाना  चाहिए  कि  जो  वास्तव

 विधेयक  इसलिये  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  में  दोषी  हों  उन्हें  wares  मिलना  चाहिए  ।

 गया  है  ।  यह  उन  बहुत  से  उपायों  में  से  एक  हैं  ag  चीज
 मनु  के  समय में  भी  थी  ।  मनु

 जिनके  द्वारा  सरकार  समाज  का  सुधार  करना  की  प्राचीन  प्रणाली  के  अनुसार  एक  राजा

 चाहती है  ।  के  दो  काव्य  होते  हें  ।  उन्होंने  कहा  है  :

 अदण्ड्यानू  दण्ड-राजा *  राजा

 ma  देखना  यह  है  कि  दंड  न्याय  का  दण्ड्यांदचे  वाप्यदण्डयन्

 ५०  ३ १५  अपको  महदाप्नोति
 उद्देश्य  कया है  ?  देश  में  एसे  समाज-विरोधी

 ate  गिनती
 लोग  विद्यमान  हँ  जो  दूसरों  के  अ्रधिकारों

 का  मान  करने  के  लिए  उद्यत  नहीं  हें  ।  हमें  अरन्य  पहलुओं  से  कुछ  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 जहां  तक  भारतीय  न्याय  शास्त्र  का  सम्बन्ध
 अ्रपराध  यक्ति  कार्यों  कीਂ  रोक  थाम  करना

 सरकार का  कत्तव्य  है  कौर  यदि  कोई  इसਂ  है  हमें इस  बात को  ध्यान में  रखने का

 कार  है  कि
 जिस  प्रकार  एक  निर्दोश  व्यक्ति  को

 प्रकार  की  क्रिया  हो  जाए  तो  अपराधियों  को

 दंड  देना  भी  इसी  का  काम  है  इन  भ्रवस्थाश्ों
 बचाना  शझ्रावद्यक  है  उसी  प्रकार  एक  दोषी

 व्यक्ति को  अवश्य  दंड  मिलना  चाहिए । को  देखते  हुए  हमें  कुछ  एक  कारकों  तथा

 व्यक्तियों  को  ध्यान  में  रखना  होता  है  ।  एक  तो  जहां  तक  वर्तमान  दंड  विधान  को

 है  साधारण  जनता  ।  साधारण  जनता  की  सम्बन्ध  है  हमने  wa  विधान  के  इस

 थ  प्रबल  आकांक्षा  रहतीਂ  है  कि  उन्हें  सिधान्त  at  अनुसरण  किया  है  कि  एक  सौ

 न्याय  मिलता  रहे  |  यदि  दोषीਂ  व्यक्ति  भले  हीਂ  बच  कर  निकल  जाएं

 किसी  मनुष्य  की  हत्या  हो  जाती  है  या  कहीं  किन्तु  एक  भी  निर्दोष  व्यक्ति  को  दंड  नहीं

 चोरी  हो  जाती  है  तो  उसे  स्वयं  समाज  केਂ  मिलना  चाहिए  ।  किसी  सीमा  तक  यह

 विरूद्ध  अ्रपराध  समझना  चाहिए  ।  यदि  सिद्धान्त  अच्छा  है  ।  किन्तु  समाज  की

 कोई  ऐसा  अपराधीਂ  जिसਂ ने  वास्तव  में  अपराध  रक्षा  के  हेतु  तथा  एक  ऐसे  समाज  का

 किया  है  किन्हीं  टेक्निकल  त्रुटियों  अथवा  निर्माण  करने के  लिए  जो  ऐसे  नींच  तत्वों

 कारणों  जिनका  न्याय  प्रशासन  से  कोई  से  रहित हो  हमें इस  सिद्धान्त  के  दूसरे

 सम्बन्ध  नहीं  न्याय  के  पंज  से  निकल  जाता  पहलू को  भी  ध्यान  में  रखना  अर्थात

 है  तो  हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  होगा  यह  कि  दोषी  को  दंड  देना  हीਂ  होगा  ।

 कि  समाज  के  हितों  को  हानि  हुई  है  ।  में  इसਂ  सदन  से  तथा  प्रवर  समिति  से  यह
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 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  प्रत  पर  इसलिए  fe  केस  की  जांच  में  कुछ  दोष

 विचार  करें  |  इंगलैण्ड  में  भी  अज़ब तन अराज  नोट  रह  गया  होता  अभियुक्त  को  विमुक्ति

 इसਂ  सिद्धान्त  का  कुछ  भ्रधघिक  प्रयोग  नहीं  मिल  जाती  है  जो  हमार  विधान  के  अनुसार

 किया  जा  रहा  है  ।  तो  ठीक  होती  है  किन्तु  देश  के  बड़े

 हितों  के  भ्रनुकूल  नहीं  होती  ।  कई  बार

 जहां  तक  भारतਂ  का  सम्बन्ध  जब
 हत्यारों  को  साफ  बच  कर  निकलते  देखा

 उस  समय  कीਂ  भारत  सरकार  यहां  के  लिए
 गया है  ।  में  सदन  को  यह  बात  सच्चे

 दंड  विधान  बना  रही  थी  उन्होंने  यहां
 भाव  के  जतलाना  चाहता  हूं  किਂ

 की  ५७ विशेष  परिस्थितियों
 तथा

 जनता  की

 ग्र सहाय  सी  ददा  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 ऐसी  घटनाश्रों  से  न्याय  में  जनता  का  विश्वास

 उठ  जाता  है  एक  नैतिक  पतन  की

 यह  निश्चय  किया  कि  अभियुक्त  को  fra
 भावना  उत्पन्न  होने  लगती  है  ।  वकीलਂ

 से  अघिक  संरक्षण  प्राप्त  होना  चाहिए  |
 तो  wary

 प्रसन्न  होता  है  कि  उस  ने  अपने
 wart  विंमान  विधानਂ  का  विकास

 आदमी  को  बचा  लिया  किन्तु  स्थानीय
 विभिन्न  न्यायालयों  के  निणंयों  के  अधार

 लोगों को  इस  बात  का  पता  होता है  कि
 पर  हुमा  है  ।  ऐसा  देखने  में  कराता

 इसी  झ्रादमी  ने  sar की  है  ।  साधारण
 है  कि  जब  भी  कोई  अभियोग  प्रारम्भ  होता

 जनता  में  ऐसी  चीज़  का  बहुत  बुरा  प्रभाव
 है  तो  कुछ  ऐसी  परिस्थितियां  उत्पन्न  हो

 पड़ता  है  ।  वे  wet  श्राप  को  भ्र सुरक्षित
 जाती  हें  कि  जिन  में  भ्र भि युक्त  की  दोष

 सिद्धि  हो  ही  नहीं  सकती  ।  कुछ  टेक्निकलਂ
 समझने  लगते  हे  ।  उन्हें  न्याय  में  विशवास

 नहीं  रहता
 प्रकार  की  त्रुटियां  ्र  खड़ीਂ  होती  हें  ।  इस  के

 अतिरिक्त  एक  कौर  चीज  भी  होतीਂ  है  जिसे  श्री  एन०  एस०  जेन :  क्या  इस  विधेयक

 RTA  कहा  जाता  है  ।  भी  साधारण  में  कोई  ऐसा  उपबन्ध  है  जिससे  शंकालाभ
 वाद  में  हम  हे  कि  यदि  वादी  प्रणाली  का  विपयंय  किया  जायेगा

 अथवा  प्रतिवादी  के  पक्ष  में  प्रबल  विश्वास  पाया

 जाता  हो  तो  उसके  पक्ष  में  डिग्री  हो  जातीਂ  श्री  दातार  :  विधेयक में  ऐसा  कोई

 है  ।  किन्तु  यदि  किसी  दंड  झ्र भि योग  में  उपबन्ध  नहीं  है  ।  में  केवल  बात  के  दूसरे

 मैजिस्ट्रेट  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचता है  कि  कुछ  पहलू  की  ae  ध्यान  दिलाना  चाहता  था  ।

 बाते  ऐसी  हैं  जिनसे  शंका  उत्पन्न  होती है  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  परन्तु  में  यह

 तो  हमारे  विधान  के  भ्रनुसार  इस  का  लाभ
 चाहता  हूं  आखिर  देगा  के

 अभियुक्त  को  पहुंचता  है  |
 हित  के  लिये  हमें  ऐसी  दंड  प्रक्रिया  संहिता

 श्री  देवेश्वर  फार्मा :  कुछ  शंका
 बनानी  है  जिस  से  अपराधियों  को  दण्ड  देकर

 तथा  निर्दोष  व्यक्तियों  को  कानून  के  पंजे पर्याप्त  शंका  ।

 श्री  दातार  :  यदि  पर्याप्त  शंका  होती  से  छुड़ा
 कर

 देश  के  हित
 की

 रक्षा
 की

 जाये
 ।

 हम  ने  भ्र पने  सामने  vee  रखा
 है  तो  उस  का  लाभ  भ्रभियक्त  को  मिलता

 है  ।
 है  ।  कई  बार  ऐस  देखने  में  कराया  है  कि

 किन्हीं  वैधानिक  त्रुटियों  के  कारण  अथवा  श्री  एन०  श्रीकान्त  नायर

 डस  बांका  लाभ  के  सिद्धान्त  के  कारण  अथवा  व  :  क्या  श्राप  ऐसे  लोकਂ
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 न्यायालय
 के

 पक्ष  में  जिसमें  जनता  द्वारा  पत्रों ने  इस  ia44un fasras  q a
 मूल  तत्वों  का

 | खुलेआम  परीक्षण  किया  जाये  ?  स्वागत  किया

 श्र  जिन  बातों  का श्री  दातार  :  उस  के  बाद  राज्यों  ने  भ्र पनी  प्रस्थापनायें

 निर्देश  किया  गया  है  में  उन  का  संक्षिप्त  भेजीं  कौर  हमें  जनता  की  समाचारपत्रों
 वर्णन  करूंगा  |  की

 राय  तथा  राज्यों  की  राय  भी  प्राप्त  हुई  ।

 at  ato  पी०  नायर  :  इस  बात  के  इस  पर  विचार  करके  हमें  यह  अनुभव
 बारे  में  श्राप  क्या  कहते  है  ?

 कि  हमें  काफी  जनता की  राय  प्राप्त

 ः  हुई है  जिस  के  झ्राधार पर  अपने सभापति  महोदय  :  जरूरी  नहीं

 किः  प्रत्येक  बातਂ  का  उत्तर  दिया  जाये  ।  निष्कर्ष  सदन  के  समक्ष  विधेयक

 का
 प्रारुप  रख  सकती  थी  ।

 यद्यपि  हमें sty  ato  पी०  नायर
 यहीं

 समझेंगे कि  वे  जवाब दे  नहीं  सक े।

 इतनी  राय  प्राप्त  हुई  फिर  भी  माननीय

 गृह  मंत्री  ने  स्पष्ट  रूप  में  कहा  है  कि  यह
 हो  दातार  :  कहा  गया

 है
 कि  हम  ने

 मामला  देश  के  हित  की  दुष्टि  से  पति

 इस  सारे  yet  पर  विचार  किये  जाने  के
 पर्ण  है  ale  इस  पर  बिना  किसीਂ  पक्षपात की

 लिये  एक  दण्ड  विधान  झ्रायोग  क्यों  नहीं  भावना  के  विचार  किया  क्योंकि

 नियुक्त  किया
 ।

 जहां  तक  इसਂ  प्रश्न  का  हमें  इस  विधेयक  af  पारित  करने

 सम्बन्ध  में  तराशा  करता  हूं  कि  सभा  से  ही  संतोष  नहीं  होगा  अपितु  हमारी  इच्छा
 माननीय  गृह  मंत्री  को  इस  बात  पर  बधाई

 यह  है  कि  स्वयं  समाज  में  सुधार  किया  जाये  ।
 देगी  कि  उन्होंने सदन  में  घोषणा  करने  के

 दस
 यह  उन  उपायों  में  से  एक  है  जो  समाज  की

 महीने  बाद  ही  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया है  ।
 रूपरेखा  का  सुधार  करने  के  लिये  किये  जाने

 में  ने  इस  बात
 का

 निर्देश  इस  लिये  किया  कि

 इस  प्रकार  के  आयोग  द्वारा  अपना  प्रतिवेदन
 हैं  ।

 इसी  प्रयोजन  से  यह  विधायक  प्रस्तुत

 किया  गया  है  ।

 प्रस्तुत  करने  शौर  उस
 पर

 केन्द्रीय
 तथा

 राज्य  सरकारों  द्वारा  विचार  करने  में  कम
 कहा  गया  था  कि  इस  विधेयक  को

 जनता  ने  पसंद  नहीं  किया है  ।  में  सच्चे
 से  कम  तीन  ः  लग  जाते  |  सरकार

 द्वारा  विधेयक  प्रस्तुत  करने  में  तीन  ः
 दिल से  ag  कहना  चाहता  हूं  कि

 इस  विधेयक

 लग  जाते  |
 के  जो  मूल  तत्व  हे  वे  ऐसे  हे  कि  यह  लोकप्रिय

 ज्यों  ही  वर्तमान  सरकार ने
 हो  ही  जायेगा  क्योंकि  जनता  की  अभियुक्त

 कार्यभार  dart  उस  ने  देखा  कि

 अभिलेखों  में  राज्य  द्वारा  तथा  अन्यथा  भी
 में  ही  रचि  नहीं  उन्हें  न्याय  कीं  व्यवस्था

 में  रुचि  उनको  रुचि  इस  बात  में  है  कि
 बहुत  लोक  मत  प्रकट  किया  गया  है  ।  इस

 लिये  सरकार
 ने

 राज्य  सरकारों को  एक
 जिसको  कि  कष्ट  पहुंचा

 के  हित  की  रक्षा  हो  ।  अभियोक्ता  को  हक़
 विस्तृत  पत्र  लिखा  जो  PEYR  के  आरम्भ

 में  वकील  संघों  तथा  न्यायाधीशों  में  परिचालित  है  कि  हम  से  न्याय  की  ait करे
 रोक

 उस  का  eee  अभियुक्त से  भी  ज्यादा  है  । किया  गया  कौर  हमारे  पास  काफ़ी  राय

 भेजी गई  ।  गत  ag  में  हमारी  प्रस्थापना
 हम  ने  wt  यह  विधेयक  इसी  लिये  प्रस्तुत

 किया है  ।
 कई

 बार  प्रकाशित  हुई  है  समाचारपत्रों

 ने  इस  विधेयक  का  स्वागत  किया
 ।

 अंग्रेजी  इस  विधेयक  के  तीन
 चार  पहलू  हैं

 तथा  भाषाओं  में  छपने  वाले  समाचार  जिन  के  बारे  में  मे  र  कुछ  चाहता
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 g  एक  शझ्रापत्ति  ae  उठाई  गई  थी  कि  वकील  को  यह  पता  होना  चाहिये  far  वह

 वर्तमान  दण्ड  न्याय  पद्धति  ऐसी है  कि  इस  में  अपनी  सफाई  में  क्या  कह  सकता  है  कौर  वह

 साक्षियों  का  प्रति परीक्षण  करने  केਂ  लिये  उस समय  बहुत  लगता  खर्चा  भी  बहुत  लगता

 है  दौर  यह  बहुत  जटिल  भी  है  ।  इसਂ  में
 समय  तयार  होनाਂ  चाहिये  जब  वे  उपस्थित

 समय  तो  बहुत  लगता  परन्तु  विधान  में  हों  ।  वह  विधि  के  उपबन्धों  पर  निसार  नहीं  रह

 ही  कुछ  ऐसे  उपबन्ध थे  कि  न्यायालयों  तथा  सकता  झ्र ौर  वह  जब  चाहे  तब  भ्रपनी  इच्छा  के

 मजिस्ट्रेटों  को  समय  समय  पर  मामले  स्थगित  अनुसार  भिन्न  भिन्न  अ्वस्थाश्रों  में

 करने  ही  पड़ते  थे  ।  ऐसे  भी  कुछ  उपलब्ध  परीक्षण  नहीं  कर  सकता  ।  यह

 थे  जिन  का  दुरुपयोग  किया  जाता  था  दौर  भ्रमणी  तरह  समझी  जानी  चाहिये  शर

 इस  बात  को  रोकने  में  मजिस्ट्रेट  भी  ्  श्राप  अभियुक्त  के  अधिकारों  तथा

 नहीं  थे  ।  उदाहरण  के  लिये  में  कुछ  उपबन्धों  घिकारों  को  इतना  विस्तृत  नहीं  कर  सकते

 का  संक्षिप्त  निर्देश  करूंगा  जिन  दुरुपयोग  जिस  से  कि  मुकदमा  स्थगित  रहता  रहे  ।

 कर  स्थानान्तरण  के  झ्र भि वदन  पत्रों  को  मेरा  विचार  है  किਂ  अ्रपराध  सम्बन्धी  मामलों

 अथवा  नये  सिरे  से  परीक्षण  कराने  के  मामलों  में  परीक्षण  यथा  सम्भव  शीघ्र  समाप्त  होना

 यदि  aq  के  मामले  में  परीक्षण में  अ्रभियुक्त  बहुत  समय  के  लिये  परीक्षण

 चालू  रखवाਂ  सकता  था  ।  वह  त्याय  के  हो  रहा  है  at  तीन  वर्ष  बाद  अभियुक्त

 उद्देश्य  को  बिगाड़  तो  नहीं  सकता  था  परन्तु
 को  सिद्धदोष  करके  उसे  दण्ड  दिया  जाता

 इस  प्रकार  देर  लगा  सकता  था  ।  है  तो  इसका  नैतिक  प्रभाव  जाता  रहता  है

 क्योंकि  इतनी  देर  में  लोग  यह  बात  भूल  जाते

 श्री  लक्ष्मीना  :  में  जान  ह  साथ  ही  श्र भी  कुछ  जटिलतायें  उत्पन्न

 सकता  हुं  कि  निर्दोश  अभियुक्त  के  लिये  क्या  हो  जाती  &  |  इसलिये  हम  चाहते  हैं  कि

 बचाव  हे ं?  परीक्षण  शीघ्र  हो  ae  अभियुक्त  के  साथ

 श्री  दातार  :  मुझे  केवल  अभियुक्त

 कोई  ग्र न्याय  न  हो  परन्तु  साथ  ही  वह

 अनुचित  लाभ
 भी  न  उठा  सके  ।

 के  बचाव  में  नहीं  मुझे  सामान्य

 समाजਂ  के  हित  में  रुचि  है  शौर  इस  लिये  में  जेसा  माननीय  गृह  नें

 इस  मामले  को  प्रतिवाद  की  दृष्टि  से  नहीं
 हम  चाहते  हैं  कि  सर्वे  साधारण  जनता  यह

 देखता  हूं
 ।

 में  इसਂ  मामले  पर  लोक  हित  भ्रनुभव  करे  कि  न्याय  के  सम्बन्ध  में

 की  दृष्टि  से  विचार  करता हूं  शर  में  को
 उन्हें  सरकार  के  साथ  alas  अधिक

 यह  भी  बता  सकता हुं  कि  संशोधित रुप  में  सहयोग  करना  है  ।  हम  कुछ  उपबन्ध  इसी
 भी  अभियुक्त  के  बचाव  तथा  संरक्षण  के  लिये

 लिये  कर  रहे  हैं  कि  लोग  यह  समझें  कि  उनका

 पर्याप्त  उपबन्ध  रहेंगे
 |  अभियुक्त के  हितों  की  mien  यह  है  fe  वह  न  केवल  साक्ष्य के

 रक्षा  करने  का  यह  अभिप्राय  नहीं  कि  उस  को  रूप  में  ही  सरकार  की  सहायता  करें  अ्रपितु
 साक्षियों  का  जब  चाहे  तब  कौर  जितनी  भी

 जांच  तथा  पुछ  ताछ  के  मामले  में  भी  ।

 बार  वह  प्रतिपरीक्षण  करने  की  भ्र नुम ति

 दी  जाये
 ।  यह  एक  ऐसा  उपबन्ध  है  जिस  को  की  बहुत  झ्रालोचना  की  गई  है  ।

 हटाया  जाना  ।
 यदि  कोई  मुकदमा  पुलिस  हमारा  एक  द्ग  इसका  अधिक  से

 चल  रहा  है  तो  अभियुक्त  अथवा  उस  के  अधिक  सुधार  करना  है  ।  परन्तु  यह
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 गलत  है  कि  सारी  की  are  पुलिस  खराब  परन्तु  उन्हें  शायद  ती  कछ  कठिनाइयां

 और  मजिस्ट्रेट  उनकी  कठपुतली  हैं  ।  होंगी  tt

 कहने  में  विरोधी  पक्ष  के  कुछ  सदस्यों

 नने  ज्यादती  की  है  ।  सरकार  की  कौर  से
 उच्च  न्यायालय  का  देश  की  न्यायपालिका

 में  इस  area  का  कड़ा  विरोध  करता  हूं
 पर  जो  नियंत्रण  है  मुझे  उस  पर  पूरा  विश्वास

 है  ।  यद्यपि  आदेश  सरकार  द्वारा  जारी
 और  में  कहना  चाहता हूं  कि  यह  adat

 बात  है  कि  मजिस्ट्रेट  निष्पक्षता  तथा
 किये  जाते  निर्णय  उच्च न्या पा लय

 का  ही  होता  है  ।  स्थानान्तरण
 कार्यकर्ता  से  काम  नहीं  करते  ।  सारे

 मजिस्ट्रेट  को  बुरा  बताना  बहुत
 अदि  के  मामले  में  भी  उच्च न्यायालय  को

 ग़लत  बात  है  ।  सम्पूर्ण  अधिकार  |  इस  बात  के  दृष्टिगोचर

 में  समझता हूं  कि  जो  कुछ  शभ्रालोचना  कुछ
 शी  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  इसका  सदस्यों  ने  की  वहू  अनावश्यक  थी  |

 आशय  यह  है  कि  कं यि पालिका  और

 को  पुस्तक  रखना  आवश्यक  नहीं  ?  वकीलों  के  बारे  में  भी  कुछ  कहा  गया  है  ।

 जहां  तक  वकीलों  का  सम्बन्ध  है  उनमें  से
 श्री  दातार  :  यदि  माननीय  सदस्य

 बहुत से  ऐसे  प्रलोभ  में  नहीं  पड़  सकते
 |

 मिनट  ठहरे  होते  में  इस  बात  पर  भी

 रखता  ।  अधिकांश  राज्यों  में  न्यायपालिका
 ae  कहना  बिल्कुल  गलत  है  कि  वकील

 कूट साक्ष्य  का  प्रोत्साहन  करते हैं  ।
 को  कार्यपालिका  से  पथ ्  गया  है  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  एस०  एस०  मोरे  के
 न्याय  व्यवस्था  का  एक  अंग  तो  वकील

 राज्य  में  भी  ऐसा  ही  है  ।
 भी  हूं  और  में  सदन  को  बताना  चाहता

 हूं  कि  वकील  अपना  कॉम  बहुत  अच्छी
 इस  के  अतिरिक्त  श्राप  को  मालूम  होगा

 तरह से  करते  हो  सकता  है  इधर
 fe  मजिस्ट्रेटों  के  लिये  सेवा-शर्तें

 करना  कार्यपालिका  के  हाथ  में  नहीं  ह
 उधर  कोई  बुरा  आदमी  परन्तु

 न्यू  सब  बरच्छा  काम  करते  हें  ।  इस
 उच्च न्यायालयों  के  हाथ  इस

 बात  का  अभियान  भली  भांति  समझा  जाना
 सम्बन्ध  में  में  सारे  सदस्यों  और  विशेषकर

 उन  में  से  वकीलों  को  अध्यक्ष  की  आत्मकथा
 ।  सारी  न्यायपालिका  उच् चप् यायालय

 पढ़ने  को  कहूंगा  ।  आप  देखेंगे  कि  हमारे के  अधीन  कार्य  कर  रही  है  शर  कार्यपालिका

 से  न्यायपालिका  पृथक  रखने  का  यही  मूल
 यहां  ऐसे  महान  वकील  नैतिकता

 को  भूलते  नहीं  ।  आप  गृह  मंत्री  की
 है  |  a

 कथा  को  भी  पढ़  सकते  हें ।  भारत में

 श्री  देवेश्वर  सर्मा  ;  क्या  दिल्ली  में  भी  ऐसे  वकील  हें  और  उन  के  हाथ  में  als

 यही  बात  है  ।  हित  सुरक्षित है  ।

 श्री  दातार  :  दिल्ली  भाग  बनी  राज्य  2  म०  To

 श्र  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  पास  भाग

 शासन  अधिनियम  है  ।  दिल्ली  तथा  अब  कुछ  विवादास्पद  मामले  हें  जिन  का

 अन्य  राज्यों के  बारे  में  भी  हम  चाहते  हैं  कि  में  संक्षिप्त  निर्देश  करूंगा  ।  जहां  तक  मानहानि

 की  सरक।र  इस  seq  पर  विचार  का  प्रश्न  कहा  जाता  है  कि  मंत्रियों  तथा
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 दा

 प्रत्य  लोक

 ri

 की  करना  करने  से  सम्बन्धित  झ्राचरण  के  प्रति  श्रीराम

 निर्णय  अपराध  नहीं  होना  चाहिये  ।
 लगाना  ही

 निगृहणीय
 अपराध  है  ?

 इस  में  सबन्ध  यह  है  कि  जब  ऐसी  मानहानि

 att  दातार  :  जहां  तक  इस प्रश्न काਂ उन
 को  कृत्य  पूरा  करने  में  बाघा  डाले

 तो  यह  निगृहणीय  अपराध  होगा  ।  इसमें  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  ने  एक  महत्वपूर्ण

 केवल  इसी  बात  का  डर  है  कि  यदि  मुकदमा
 बात

 उठाई  है  दौर  प्रवर  समिति  यदि
 आवश्यक

 दायर  कियाਂ  जाये  तो  परिसीमन  कीਂ  सम्भावना  मे  तो  कुछ  उपबन्ध  करेंगी  ।  सरकार

 है  ।
 एसा  कुछ  मामलों  में  हो  सकता  है  परन्तु

 का  afar  तो  केवल  उन  हीਂ  मानहानि

 व्यावहारिक  रूप  से  यह  प्रक्रिया  चलाई  जा  के  मामलों  से  है  जो  लोक  कृत्य  तथा  लोक

 रही  है  कि  जब  कभी  अपने  निर्णय
 में  एक

 न्यायाधीश  यह  कहे कि  जांच  करने  वाले

 वैतनिक  मजिस्ट्रेटों  की  भी  बात  उठीਂ  ।
 प्रतिकारी  का  झ्राचरण  किसी  रुप  में  अनुचित

 अ्रथवाਂ  गलत  रहा  है  तो  सरकार  तत्काल
 अ्रवैतनिक  मजिस्ट्रेट  भारत  के  कुछ  भागों

 इस  बात  को  कौर  ध्यान  देती  है  प्रौढ़  वास्तविक  में  अच्छा  काम  करते  रहे  हे  ह

 न्याय
 के  fer  में  कार्यवाही  करती  है  ।  जब  पहले  यह  होता

 था  कि
 उनकीਂ  नियुक्ति

 का

 कभी  परिपीड़न  की
 कोई

 घटना  हो  जाये  तो

 रखी  है
 कि

 उन्हें
 न्यायिक

 अनुभव  होना
 चाहिये  । सरकार  उसकी  WIT  तुरन्तਂ  ध्यान  देगी  ।

 अब  भी  मंत्री  अथवा  अन्य  किसी  लोक  सेवक  राज्य  सरकारों  ने
 जो

 शर्तें  रखीਂ  हे  उन  में  यह

 को  यह  अधिकार  प्राप्त  है  कि  वह  शिकायत  भी
 एक  है  कि  उन  के  लिये  कुछ  शिक्षा  सम्बन्धी

 श्रहतायें  भी  निश्चित  ar  जानी  चाहियें  । करे  ।  फिर  पुलिस  के  अधिकारी  जांच  करते

 है  शर  i
 मजिस्ट्रेट

 अथवा  न्यायाधीश  इसीਂ  कारण  अवैतनिक  मजिस्ट्रेट

 के  सामने  जाता  है  सनौर  यह  न्यायाधीश  सत्र  जितनी  झ्रावस्यकता  हो  उतनी  ही  सीमा  तक

 स्यांयाधीद  होता  है  ।  यदि  कभी  इस  बात  चलाई  जायेगी  ।

 का  पता  लगे  कि  किसी  पुलिस  के  अधिकारी

 ने
 कोई  गलत  बात

 की
 है

 तो
 सरकार  निश्चय

 में
 ने  मुख्य  बातों  ar  निर्देश  किया  है  ।'

 ही  झ्र पनी  शक्ति  का  प्रयोग  करके  ऐसे  अपराधी

 को  दंड  देगी  ।
 पूरा  विश्वास  है  कि  सारे  माननीय  सदस्य

 इस  विधेयक  की  उन  मुख्य  बातों  को  देखेंगे

 जो  महत्वपूर्ण  हें  परन्तु  जिनका  में  ने  निर्देश
 क्या  में  माननीय  गृह-कार्य  उपमंत्री  से  एक

 बात  की  स्पष्टीकरण  करने  को  कह  नहीं  किया  है  ।  में  उन  को  दोहराने  में

 सदन  को  मालूम
 हूं  ?  क्या  लोक

 सेवकों
 के

 व्यक्तिगत  शीलਂ

 तथा  आचरण के  सम्बन्ध  में  कोई  afd
 पड़ेगा

 कि  इन  में  बहुत  सी  बातें  प्रगतिशील

 लगाना  भी  निगृहणीय  अपराध  माना  al

 श्री  दातार  यह  निगृहणीयਂ

 अपराध नहीं  माना  गया  है  |

 पर
 एस०  सहगल

 :
 कया  मंत्री

 श्री  एन  ०  पी०  नथवानी  :  यह  कहां  झप  मुक़र्रर  करेंगे  उनको  किसी  क़िस्म  की

 तता  या  गया  है  कि  mn  वल  लोक  कृत्य  पालन  ट्रेनिंग  देने  कीਂ  श्राप  व्यवस्था  करेंगे  ?
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 विधायक

 सभापति  महोदय  :  यह  डिटेल  की  सामने  रखना  होगा  कि  स ्य  पर  न्यायालय

 बात  यह  बाद  में  तय  हो  जायगा ।  इसਂ  कैसे  पहुंच  सके  ?  उसके  लिये  बड़ी I) ‘A

 इस  को  पूछने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  युवक  निवेदन  करूंगा  कि  bat  प्राप्त  करने

 के  लिये  केवल  दंड  प्रयोग  पद्धति  में  संशोधन
 श्री  नंद  लाल  फार्मा  अपनी  स्पीच  शुरू

 करें  |
 |

 ही  पर्याप्त  नहीं  झपको  साक्षी

 एविडेंस  ऐक्ट  का  संशोधन  करना  अवश्यक

 होगा  ।  उसी  के  साथ  आपका  सिविल
 श्री  नंद  लाल  wat

 धर्मेश  श्ञासिते  राष्ट्रो  न  च  बाधा
 प्रोसीज्योर  जो  है  जिसके  बारे  में  कहा  जाता

 है  कि  दीवानी  मनुष्य  को  दीवाना
 कर

 नदियों  व्याधयरचैव  रामे  प्रशासित  |

 ve  सिविल  प्रोसीज्योर  में  भी  आपको

 सभापति  भारतीय  दंड  प्रगति  संशोधन  करना  होगा  साथ  में  दंड

 पद्धति  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  जो  हमारे  पैनेल  कोड में  भी  संशोधन  करना

 महोदय  ने  परिश्रम  किया  क्योंकि  यह  बात  स्वीकार
 RY
 &  उसके  लिये  में  उन्हें  धन्यवाद  AK  की  जा  चुकी  है  कि

 बधाई  देता  हूं  ।  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  कमीशन

 अथवा  कितने  ही  प्रकार  के  उपायों  से
 gay  जागती  ी

 जो  वर्षों  में  जाकर  काम  होना  आपने  जिसਂ  शासक  का  बलवान  होता

 उसको  थोड़े  से  मासਂ  के  भ्रमर  करने का  प्रयत्न  उसਂ  कीਂ  प्रजा  में  शान्ति  भ्र  सुरक्षा

 किया  ऐसी  परिस्थिति  में  किसी  के  प्रयत्न  की  भावना रहती  है  ।  परन्तु  हमें  दुर्भाग्यवश

 को  निष्फल  झ्र  दुर्भावना  प्रेरित  कह  देना  इस  बात  कॉ  अनुभव  इस  दिल्ली  नगरी  के

 उचित  नहीं  है  ।  यह  भी  हमारे  ध्यान  में  भ्रमर  हीਂ  जो  भारत  की  राजधानी  है

 बात  कराती  है  कि  गत  ५५  वर्षों  के  इतिहासਂ  जहां  पर  पार्लियामेंट  बैठती है  करना  पड़ता

 में  जो  दंड  पद्धति  हमारे  देश  में  away  द्वारा  है  ait  हम  देखते  हें  कि  दिन  दहाड़े  यहां

 संचालित  रही  हमारे  भारत  की  पर  क़त्लਂ  होते  हैं  और  डाके  पड़ते  हें  शर

 परिस्थिति  को  पूर्णतः  न  जान  कर  जिस  प्रकार  जनता  सिंधी  असहाय at  यह  सब  होते

 at  दंड  प्रयोग  किया  गया  उससे  भारत  देखती  रहती  है  और  यह  भीਂ  हमारा  दुखपूर्ण

 निवासीਂ  aaa  अ्रसन्तुष्ट  हैं  ।  भारतਂ  निवासी  अनुभव  है  कि  बड़े  २  पुलिस  श्राफ़िससे  के  पास

 केवलਂ  दंड  प्रयोग  पद्धति  से  असन्तुष्ट  ही  नहीं  पले  हुए  गुंडे  रहते  ह श्र  वह  उन  गुंडों
 को

 बल्कि  न्यायालय  पद्धति  से  भीਂ  waar  असन्तुष्ट  इसलिये  पालते  हैँ  कि  वह  मौक़े  पर  उनके

 हैं  शर  राज  लोगों  को  इसका  भान  होगा  कि  काम  अऩ्य  |  मुझे  इस  बात  का  भी  नभ

 अराज  सामान्य  जनता  में  यह  भावना  है  कि  एक  राध  स्थान  पर  यदि  सौभाग्यवश

 है  कि  न्यायालयों  ate  भ्रदालतों में  कहीं  कोई  ईमानदार  सत्य  का  अ्राश्रय  लेकर

 भी  सत्य  का  वासਂ  नहीं  है  ।  जनरली हम  यह  काम  करने  वाला  पुलिस  aaa  पहुंच

 जनता को  दाऊद  कहते  सुनते हे  कि  यहां तो  भी  जाता  है  कौर  वह  मुस्तैदी  से  गुंडों  को

 सत्य  बोलਂ  यहां  तो  कोई  अदालत  नहीं  पकड़नाਂ  शुरू  कर  देता  है  तौर  करप्शन

 तात्पयं यह  gut  fH  अदालत में  झूट  ही  बोलने  भ्रष्टाचार  को  मिटाने  के  लिये  काम  करता

 का  काम  होता  है  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  हमारे  है  तो  दिन  के  शभ्रन्दर  विभाग  वाले

 सामने  जो  भी  संशोधन  उपस्थित  उनको  wa  लोग  सेब  उसके  शत्रु  बन  जाते  हैं  कौर

 रखते  समय  ag  एक  दृष्टिकोण  हमें  ५
 उस  बेचारे  को  काम  करना  असम्भव  हो  जाता



 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  ६  मई  १९५४  पन fa  a बयक  Vig

 नंद  लाल

 जुरिसप्रुेंस  का  जब  तक  आपके  मस्तिष्क

 है  कौर  वह  बेचारा  हम  लोगों  के  पास  अकर
 में  नहीं  बेठ  जाता  है  तब  तक  अप  मेरे

 एकान्त  में  रोता  विभाग  में  होने  के  कारण
 कोण  से  अथवा  भारतीय  दृष्टिकोण  से  पाप

 पौर  सर्विसਂ  कंडी नस  की  वजह  से  वह  ौर
 शौर  कदाचार  को  मिटाने  में  कभी  समर्थ  न

 ज्यादा  तो  कह  नहीं  में  चाहता  हूं
 होंगे  |  अ्रापका  साग  वहीं  है  जो  मागं

 कि  हमारे  गृह  मंत्री  महोदय  उस  दौर  भी  ध्यान
 पहले  अपके  गरुड़ों  ने  दूसरे  मागं

 रक्ख  |  मं  यह  मानने  के  लिये  तैयार  नहीं  कि
 पर  इसਂ  समय  चलने  के  fet  तयार  नहीं
 ्

 पुलिस  आफ़िस  सारे  के  सारे  डिस् प्रा नेस्ट
 @

 परन्तु  चीज़  यह  है  कि  जिस
 तर

 से  खड्डी

 गुरुरात्म  वता  शास्ता  राजा  शास्ता  दुरात्मनाम्  |
 का  अगर  एक  तार  बिगड़  जाय  तो  काम  रुक

 अथ  प्रच्छन्नपापानां  शास्ता  वैवस्वती  यम :  |
 जाता  है  कौर  अगर  उस  एक  तार  को  न  सुधारा

 जाय  तो  सारे  का  सारा  ताना  ही  बिगड़  जायगा
 शासक  केवल  उन्हीं  बातों  के  लिये  दंड  दे

 कौर  इसलिये  उसको  श्रोवरहाल  करना  पड़ता  सकता  है  जिनको  वह  अपनी  ate  से  देखता
 इसी  तरह  से  हमें  भी  इस  व्यवस्था  में

 है  ate  जिसकी  कि  श्राप  साक्षी  दे  सकते  हे  |

 श्रोवरहालिंग  करने  की  ज़रूरत  है  तभी
 लेकिन  जिनकी  साक्षी  नहीं  दे  सकते  हे  उनके

 हमारा  काम  ठीक  तरीक़  से  चल  सकता  है  |
 सम्बन्ध  में  कभी  भी  शासक  दंड  देने  में  समर्थ

 राज  हो  यह  रहा  है  कि  अच्छा  ऑ्रादमी  नहीं  हें  ।  इसीलिये  भारतवर्ष  के  अन्दर  एक

 न्यायाधीश  झपने  सामने  कराने  वाले  साक्षी काम  नहीं  कर  जो  व्यक्ति  सचमुच  पाप

 को  मिटाना  चाहता  है  वह  काम  करने  में  को  कहता  था  कौर  स्पष्ट  रूप  से  कहता

 aaa  नहीं  होता  ।  इसीलिये  हमारे  था

 शास्त्रकारों  ने  और  हमारे  धम  शास्त्र  ने  इस

 शोर  ध्यान  दिया  है  ।  चालीस  वर्ष  का  लेकिनਂ  राज  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हम

 देखते  हें  कि  कोर्स  में  एक  व्यक्ति को  खड़ा अनुभव  हमारे  माननीय  गृह  मंत्री  को  है  ।

 हमारा  सौभाग्य  है  कि  वह  हमारे  गृह  मंत्री  कर  दिया  जाता  है  कौर  उससे  कहा  जाता

 कम  से  कम  विदेश  मंत्री  नहीं  हूं  ।  हमारे  है  कि  बोलो  राम  राम  कौर  वह  राम

 घर से  उनका  संबंध है  ।  में  उनसे  एक  कह  देता  न  तो  मजिस्ट्रेट  को  इस  बात

 निवेदन  करूंगा  कि  अप  यदि  राज  ५५  ः  का  ध्यान  है  कि  उसने  राम  कहां  है

 की  उस  अपनी  दंड  नीति  की  गुलामी  के  बाद  अर  न  ही  कहने  वाले  को  कोई  ध्यान

 अप  भारतवर्ष  का  दंड  विधान  संशोधित  है  कि  उसने  गवाही  देने  से  पहले  wee

 चाहते  तो  ara
 अपने  उस  पुराने  का  उच्चारण  किया  है  दौर  हमारी  यह  झ्र वस् था

 दृष्टिकोण  की  गुलामी  को  छोड़ना  होगा  |  आज  इस  कारण  है  कि  लोगों  का  wt  में

 प्रतीकों  यह  ध्यान  नहीं  यद्यपि  थोड़ा  विश्वास  नहीं  रह  गया  आपकी  सेकुलर

 बहुत  दंड  विधान  में  ने  भी  उसी  अंग्रेजी  ढंग  गवर्नमेंट ने  लोगों  के  yea  से  उस  धर्म  के

 से  पढ़ा  है  जैसे  अप  लोगों  ने  अध्ययन  तत्व  को  नष्ट  कर  दिया  है  कौर  उसका  फल

 में
 मानता हूं

 कि  उस  दिशा  में  पका  बहुत  यह  है  कि  अप  हज़ार  बार  इंग्लंड

 अनुभव  है  श्र  अपना  काफ़ी  काम  भी  किया  इरादी  देशों  की  तरह  संसार  के  कल्याण  के

 परन्तु  में  कहता  हुं  कि  आपका  जब  तक  लिये  चिल्लाते  है  लेकिन  काय  वहीਂ  होता  है

 वह  दृष्टिकोण  नहीं  भारतीयਂ  सिद्धान्त  जो  संसार  का  सर्वनाश  करता  है  |  मेँ
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 इसलिये  mia  निवेदन  करूंगा  कि  इन  उनके  लिये  टाइपिस्ट  भी  र  पता  मजिस्ट्रेट

 सब  बातों  पर  ध्यान  देगें  और  तदनुसार  संशोधन  चूँ तक  नहीं  कर  परिस्थिति  में  श्राप

 करेंगे  |  ७  इस  बिल  के  स्टेटमेंट  आफ  यह  से  उम्मीद  कर  सकते  हें  कि  जनता  यह
 a

 श्बजेक्ट्स  एन्ड  रीजन्स  में  यह  दिया  है  भ्रनुभव  करे  कि  यह  हमारी  अदालतें  हें
 ?

 कि  :  should  feel  the  फिर  साफ़  कर  दूं  कि  इससे  यह
 न

 समझ  लिया

 Courts  to  be  their
 जाय  कि  संसार  में  कोई  ses  सज्जन  हें  ही

 में  कहता  हूं  कि  यह  कसे  सम्भव  है  जब  कि  कहावत  प्रसिद्ध  है  कि  पांच  उंगली  सदा

 राज  हालत  यह  हो  रही  है  कि  जब  कोई  व्यक्ति  एक  सी  नहीं  लेकिन  अ्रधिकतर  जनता  के

 कोट  में  जाता  है  तो  पहले  पेशकार  कीਂ  TAT  अन्दर  यह  भावना  विद्यमान  है  कि  सत्य  का

 राती है  कि  मेरा  हक़  उसके बाद  सामने  कोट्स  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  बल्कि  हम

 जो  अरदली  खड़ा  रहता  है  वह  अरपना  SH  मांगता  लोगों  को  तो  पढ़ाया  हीਂ  यह  जाता  था  .  .  .

 ये  लोग  ठीक  मजिस्ट्रेट  की  लाख  के  नीचे

 पैसा  लेते  रहते  मजिस्ट्रेट  ate  से  सब  कुछ  सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कल

 देखता  है  लेकिन  मुंह  से  कुछ  नहीं  बोलਂ  अपना  भाषण  जारी  रक्खें  ।

 क्योंकि  मजिस्ट्रेट  को  टाइपिस्ट  नहीं

 मजिस्ट्रेट  को  दूसरा  नौकर  नहीं  इसके  पश्चात्  सभा  ७

 वह  वहां  से  हक़  की  कमाई  कमाता  वह  १९५४  के  सवा  आठ  बजे  तक  के  लिये

 पैदावार  मजिस्ट्रेट  के  लिये  नौकर  भी  रखता  स्थगित  हुई  ।  .
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